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 विषय
 सूची

 अंक  29  8,  1895
 ध्

 No.  Thursday,  ovember  29,  1973/Agrahayana  8,  1895  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  0९७1,
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नता०  प्र०  संख्या  qs

 नज  Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 262  अभ्रक  की  खानों  का  राष्टीय करण  Nationalisation  of  ivi11Ca Mica  Mines  4

 263  शिक्षित  बेरोजगारों  को  भत्ता  Doles  to  Educated  Unemployed  4-7

 Strike  Notice  by  Calcutta  Im- 264  कलकत्ता  आयात-कर्ता  निर्यात-कर्त्ता

 तथा  क्लीर्यारंग  एजंट  कर्मचारी
 porters  Exporters  and  Clear-
 ing  Agents  Employees  Union  ग्राह्य

 संघ  दवा  हड़ताल  का  नोटिस

 265  गट  निरपेक्ष  राष्टों  दवारा  एक  सामान्य  Common  West  Asia  _  Policy
 by

 पश्चिम  एशिया  नीति  का  निर्धारण
 Non-Aligned  Countries  I-15

 New  Coal  Washeries 268  नए  कोयला-धलाई  कारख़ाने  16-17

 269  कोरस  इंडिया  लिमिटेड  के  अस्थाई  Break  services  of  Temporary

 कर्मचारियों की  सेवा  में  व्यवधान  employees  of  Kores  India  Ltd.  17

 मै. ा त घाा0 (ए  Tr  C\TTT
 seat  के  लिखित  उत्तर/श/शाप'याथ  ANOWERS  LTO  QU  ESTIONS

 ता०  प्र०  सख्या

 S.Q.  No

 266  इंडियन  माइनिंग  की  द  aesa  Unemployed  workers  of  Indian

 कत्ता  के  बेरोजगार श्रमिक
 Mining  Association,  Calcutta 41S  17-18

 267  ब्रिटन  से  भारतियों  को  स्वदेश  भजना  Deportation  of  Indians  from
 U.K  क  s  18

 Steel  Exports 270  इस्पात का  निर्यात  18-19

 271  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटिड  दिल्ली  Strike  by  Employees  of  Indian
 Oxygen  Limited,  Delhi  1g

 के  कर्मचारियों दवारा  हड़ताल

 272  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  की  Committee  on  problems  of  re-

 समस्याओं  संबंधी  समिति
 fugees  from  East  Pakistan  .  1g

 Road  connecting  Jamnagar  City 273  जामनगर  सिटी  और  इंडियन  wae
 and  Indian  Air  Lines

 Airport लाइंस  के  हवाई  अड्डा  विश्राम  कक्ष  20
 को  मिलाने  व  ली  सड़क

 Lounge

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  -1-  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस उस  सदस्य  ने  वास्तव

 में  पुछा था
 *Thes sign  marked  above  the  nam  eof  a  Member  indicates  that:  the  Question

 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (1)

 LSS/73



 meat  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 ता  प्र०  समय

 5.  Q.  Nos  पृष्ठ
 विमानन  SUBJECT  PaGEs

 274  बंगाल  चेंबर  अफ  कामर्स  एंड  इंडस्ट्री  Covering  of  Employees  of  Bengal
 Chamber  of  Commerce  and के  कर्मचारियों  को  कर्मचारी  भविष्य
 Industry  under  P.  Act,

 निधि  अधिनियम  1952 के  अतप्त  1952  20-21

 लाना

 275  आंध्र  प्रदेश में  भारतीय वाय  सेना  के  Accident  of  IAF  Plane  in  An-
 dhra  Pradesh  21

 एक  विमान  का  दुर्घटनाग्रस्त होना

 ESI  Scheme  for 276  खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  कर्मचारी
 21

 राज्य  बीमा  योजना

 277  भारत  के  अमरीका  तथा  पश्चिम  Impact  of  West  Asia  War  on
 India’s  Relations  with  USA

 पीय  देशों  के  साथ  संबंधों  पर  पश्चिम  and  West  European  countries  22
 एशियाई  ae  का  प्रभाव

 Shifting  of  Site  of  proposed  Trac- 278  बिहार  के  फ़तवा  में  प्रस्तावित  ट्रेक्टर
 tor  Factory  at  Fatwah  In

 कारखाने  के  स्थान  का  बदला  जाना  Bihar  ह  22

 279  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के  Industrial  Gases  for  Public  Sec-
 tor  Steel  Plants

 लिए  औद्योगिक
 22-23

 280  कनाडा  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  का
 Visit  by  a  Canadian  Delegation  23

 भारत

 281  श्रीनगर  के  निकट  भारतीय  वायुसेना
 IAF  Plane  crash  near  Srinagar  24,

 के  विमान  का  दुर्घटनाग्रस्त होना

 मता ०  प्र०  संख्या

 U.  Q.  Nos

 2603  ब्रिवेन्द्रम  स्थित  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  Office  Building  and  Staff  Quar-

 आयोग  कार्यालय के  लिए  भवन  तथा
 ters  for  RPFC

 fice,
 Tri-

 vandrum  24.
 स्टाफ  क्वाटर

 2604  केरल  में  खनिज  निक्षेपों  की  खुदाई  Mining  of  Mineral
 Deposits

 in
 Kerala  24

 2605  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कर्मचारियों  Number  of  Employees in
 Ene Steel  Plant  25 की  संख्या

 2606  जबलपुर  अधिक  कारखाने  में  असैनिक  Civil  Employees  in  Jabalpur

 कर्मचारियों की  संख्या
 Ordnance  Factory  25

 607  भिलाई  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्पात  पिंडों  Production  of  Steel  Ingots  in
 Bhilai  Steel  Plant  26

 की  उत्पादन

 2608  मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  जिले  में  तांबे  Copper  Mining  In  Balaghat  Dis-
 trict  of  Madhya  Pradesh  26

 की  खुदाई

 2697  क्षेत्रीय  खनन  विभागों  दवारा  मध्य  Survey  of  M.P.  byits  Regional

 प्रदेश  का  सर्वेक्षण  Mining  Departmen  ts  e  26

 (11)



 नों  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  Ho  सख्या

 U.  Q.  Nos  पीठ
 विषय  SUBJECT  Paces

 2610  sat  के  भाटों  पर  करने  वाले  Low  Wages  of  Brick  Kiln  Wor-
 kers  26-27

 मजदूरों  को  कम  मजूरी

 2611  नये  वायुयान  वाहक
 New  Aircraft  Carriers  27

 2612  मनी आईं रों  दवारा  पेंशन  का  भगतान  Payment  of  Pensions  by  Money
 Orders  27

 2613  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस्पात  Steel  Development  Programme
 in  Fifth  Five  Year  Plan

 fant  i  कार्यक्रम  27-28

 2614  विजय  नगर  विशाखापटनम  तथा  Erection  of  Gas  Plantsfor  Vijaya-
 nagar,  Visakhapatnam  and सलेम  इस्पात  संयंत्रों  में  गैस  संयंत्र
 Salem  Steel  Plants  28

 लगाना

 Payment  of  HRA  and  CCA  to 2615  रक्षा  प्रतिष्ठानों के  कर्मचारियों  को
 मकान  किराया  भत्ते  और  नगर  tallation

 Employees  of  Defence  Ins-

 28-29
 पूरी  भत्ते  की  अदायगी

 ह

 2616  क्यारियों  के  लिए  स्वीकृत  Third  Pay  Commission’s  Re-
 Commendations  accepted  for तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  the  Defence  Personnel  29

 2617  ato  एस०  डी०  (  )  में  डी०  जी०  Appointment
 of  DGM

 (Admini- stration)  in  CSD  (1)  29-30 एम०  )  की  नियुक्ति

 2618  बेरोजगार  युवकों  को  कोयले  की  बिक्री  Selling  of  Coal  to
 Unemployed Youth

 30

 2619  हरियाणा  में  भारतीय  वाय  सेना  के  Enquiry  into  crash  of  two  IAF
 Planes  in  Haryana

 दो  विमानों  के  दुर्घटनाग्रस्त होने  के
 30

 बारे में  जांच

 0  सिंथेटिक  पेट्रोलियम  प्लांट  की  स्थापना
 Location  of  Coal  Resources  in

 Damodar  Valley  for  Setting
 के  लिए  दामोदर  घाटी  में  कोयले  up  ofa  Synthetic  Petroleum
 के  संसाधनों का  पाया  जाना  Plant

 31

 Development  of  Automatic  Ma- 621
 बड़ौदा  की  औद्योगिक  बस्ती  में  शीशे

 at  बोतलें  और  कन्टेनर  बनाने  के
 chines  to  manufacture  glass
 bottles  and  containers  in  In-

 लिए  स्वचालित मशीनों  का  निर्माण  dustrial  Estate,  Baroda  31-32

 Manufacture  of  Radar  by  Bha- 2622  गाजियाबाद  में  भारत  इलैक्टानिक्प
 rat  Electronics

 दवारा  राडार  उपकरणों  का  निर्माण  Ghaziabad  .
 Equipment,

 32

 2623  लघु  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  इस्पात  Import  of  Steel  Scrap  to
 cca mini-Steel  Plants

 ee  का  आयात  32-33

 2624  दरीबा  तांबा  निक्षेप  परियोजना  Dariba  Copper  Deposit  Project  33

 (iii)



 प्रश्नों  के  लिखित
 जारी  )  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या

 U.  Q.  Nos

 विषय
 पीठ

 SUBJECT  PAGES

 2625  मास्को  में  विश्व  शांति  कांग्रस  World  Peace  Congress  at  Mos-
 cow

 33-34

 2626  Stipends  available  in रक्षा/गृह॒मंब्रालप्र  के  कर्मचारियों  के  Sainitk

 बच्चों  को  सतिक  स्कूलों  में  उपलब्ध
 Schools  for  Children  of  Em-

 वजीफा
 ployees  of  Defence/Home
 Ministries  s  e  s  34

 2627  जोधपुर  मिलिटरी  मेस  नई  दिल्‍ली  में  Model  School  in  Jodhpur  Mili-

 माडल  सकल
 tary  Mess,  New  Delhi  e  34

 Shortage  of  Fuelin  the  Capital 2628  afer  वितरण  के  कारण  राजधानी

 में  इंधन  की  कमी
 due  to  Faulty  s  34

 2629  पांचवीं  योजना  में  ard  के  उत्पादन  Investment  Rrioritiesfor  produc-
 tion  of  Cars in  Fifth  Plan के  लिए  पूंजीनिवेश  में  प्राथमिकता  35

 2630  गेर-पत्रकारों  के  लिए  मजूरी  ats  Wage  Board  for  non-journalists  35

 2631  जाम्बिया  को  भारी  कोनों  की  सप्लाई  Contract  for  supply  of  Heavy
 Cranesto  Zambia  थक  a के  लिये  ठेका  35

 2632  Shifting  of  Office  of  DGS&D  De-
 पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय के  partment  from  Jar  mnagar कार्यालय  को  जामनगर  हाउस  a  House  to  South  Extension

 साउथ  एक्सटेंशन में  ले  जाना  Area  36

 2633  Manufacture  of  Electric  Lamp मशीन  टूल्स  दवारा

 क्रीक  लैम्प  बनाने  वाली  मशीनरी  का
 making  Machinery  by  HMT  36

 2634  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और
 Increase  in  Wages  of  Workers

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स इंडिया  लिमिटेड
 of  BHEL  and  HEL  37

 के  श्रमिकों की  मजूरी  में  वृद्ध

 2635  विदित  की  कमी  का  एल्युमिनियम  Aluminium  Industry
 hit  by Power  Shortage  37

 उद्योग पर  कुप्रभाव

 2636  भारत-नेपाल  सांस्कृतिक  संबंधों  को  Promoting  Indo-Nepal  Cultural

 बढ़ावा  देना
 Relations  e  37

 2637  बीमारी  से  मरे  पाकिस्तानी यदधबंदी
 Death  of  Pak.  P.O.Ws.

 due
 to

 Sickness  37-  38

 2638  Invitation  to  Foreign  Capitalists भारत  में  शरू  करने  के  लिए  to  start  Industries  in  India  38
 विदेशी  पूंजीपतियों को  निमंत्रण

 2639  सैनिकों  को  घटिया  खादय  पदार्थों  की  Supply  of  Inferior  quality  of
 Food  Stuffs  to  Soldiers  38 सप्लाई

 2640  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में
 Increase  in  Growth  of  Employ-

 ment  in  Public  and  Private
 रोजगार के  अवसरों  में  विधि  Sectors  39

 (iv)



 seal  के  लिखित  जारी  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या

 U.  Q.Nos  aes

 PAGES SUBJECT

 2641  अफगान  नेताओं  को  भारत  आने  का  Invitation  to  Afghan  Leaders  to
 visit  India  .  e  e  39-40

 निमंत्रण

 Joint  Ventures  proposed  con- 2642  जर्मन  जनवादी  गणराज्य और  भारत
 signed

 के  बीच  हुये  करार  के  फलस्वरूप
 sequent  in  protocol

 India between  and
 प्रस्तावित  संयुक्त  उदयम  GDR  e  40

 2643  विदेशों  से  आये  आयोजकों  को  अंदमान
 Rehabilitation  of  Repatriates

 from  Foreign  Countries  in
 तथा  निकोबार  दवी पस मह  बसाना  Andaman  and  Nicobar  -

 lands  40-41!

 Memorandum  by  All  India 2644  आल  इंडिया  इंडियन  आक्सीजन

 एसिटीलीन एम्पलाइज  फेडरेशन
 Indian  Oxygen  and  Acetylene
 Employees  Federation  4I

 2645  इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसियेशन  तथा  Coverage  of  Indian  Juve  Mills
 Association  and  Indian  Tea

 इंडियन  टी  कलकत्ता  Association,  Calcutta  under
 पर  कर्मचारी भविष्य  निधि  afa-  EPF  Ac  e  e  e  e  41-42

 नियम  को  लाग  किया  जाना

 2646  कमेंट्री  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  Employees  rendered  Surplus
 due  to  Amendment  of  EPF

 संशोधन  के  कारण  फालतू  हुए  Act  42

 2347  फैक्टरियों  में  गंभीर  दुर्घटनाओं  के  Incidence  of  serious  Accidents
 in  Fac  ८8  42-43

 2648  जामनगर  में  yaya  सैनिकों  के  लिए  Housing  colony  for  ex-service-

 आवास  बस्ती  का  प्रस्ताव
 en  in  Jamnagar  43

 P.O.W’s  belonging  to  Gujarat 2649
 बंगला  देश  में  गुजरात  राज्य  के  बंदी

 बनाये  गये  युद्ध  बन्दी
 State  arrested  in  Bangladesh  43

 Indian  Oxygen  limited  as  a
 2650  सामरिक  महत्व  के  उद्योग  के  रूप  में

 Strategic  Industry  43-44
 इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड

 2651
 पश्चिम  बंगाल

 के  पटसन  उद्योग  में  Violation  of  agreement  111  Jute

 Industry  in  West  Bengal
 किये  गये  समझौते का  उल्लंघन

 2652  औद्योगिक  विवाद  के  समय  के  दौरान  Compensation  to  workman  on
 death  during

 pendency  ८
 of

 In मजदूर  की  मृत्य  पर  मुआवजा  dustrial  dispute

 2653  बंद  पड़ी  कोयला  खानों  को  खोलने  Scheme  to  Re-open  closed  coal
 Mines  44-45 की  योजना

 2654  अरब-इसरायल  युद्ध  पर  विचार-विमश  Proposal  for  a  Non-aligned  con-

 करने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  देशों  का
 ference  to  discuss
 War  45

 सम्मेलन  बुलाने  का  प्रस्ताव

 (४)



 प्रश्नों  के  लिखित  उस  दत  दाप
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अंता ०  सख्या

 U.Q.  Nos  पीठ
 SUBJECT  PaGEs

 2655  सरकारी  ata  के  उपक्रमों  में  हड़ताल
 Strikes  in  Public  Undertaking  45

 Schemes  for  Rehabilitation  of 2653  सिंध  से  आये  शरणार्थियों  के  पुनर्वास
 Refugees  from  Sindh  e  46 की  योजना

 2657  वेस्ट  कोस्ट  पेपर  faa,  मंडली  में
 Strike  in  West

 Coast
 Paper

 Mill,
 Dandeli

 दू  नन
 46

 2658  विशाखापत्तनम  Likely  saving  of  Forcign  Ex- सलेम  और  हा स्पेट
 change  on  Production  of Steel

 इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  के

 दन से  मुद्रा की  बचत
 at  Vizag,  Salem  and  '  Hospet  46-47

 2659  विशाखापत्तनम  और  विजयनगर  इस्पात  Increased  Capacity  of  Visakha-
 patnam  and

 Vijayanaga
 r  Steel

 कारखानों  की  बढ़ी  हुई  क्षमता  Plants  47

 2660
 लौह  अयस्क  की  जांच  संबंधी  सुविधाओं

 Expert  Group  for
 son  Testing

 के  विशेषज्ञ  दल
 Facilities  47

 2631  कारों  और  ced  के  उत्पादन  में  Cut  in  production
 of

 car;  and
 scooters

 कठौती  47-48

 Distribution  of  Steel 2662  इस्पात  का  वितरण  48-50

 2663  रक्षा  उद्देश्यों  के  लिए  सप्लाई  किये  Indian  Oxygen  Ltd.  products

 जाने  वाले  इंडियन  आक्सीजन  supplied  for  Defence  Purposes  50-51

 टेड  के  उत्पाद

 266  चीनी  उपयोग  में  मारी  का  परीक्षण  Revision  of  Wagesin  Sugar  In-
 dustry  ७ ह

 266  भिलाई  और  राउरकेला संयंत्रों  से
 Movement  of  Pig  Iron  and  Fi-

 nished  Steel  from  Bhilai  and
 कच्चे  लोहे  तथा  इस्पात  की  Rourkela  Plants
 ढुलाई

 51-52

 2666  कर्मचारी भविष्य  निधि  आयुक्त
 Malfunctioning  of  EPF  Office

 लय  ब्रिवन्द्रम  का  असंतोषजनक  ard
 Trivandrum  |  52

 भारत-अभरन मैत्री  संबंधों  को  बढ़ाने  Negotiation  to  promote  Indo- 2667
 Arab  Friendly  Relations

 के  लिए  बातचीत
 52-53

 2  B42 Od  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका
 Decisive  Steps  by  UN  against

 White  Minority  Government
 में  अल्पसंख्यक  श्वेत  सरकार  के  विरु दूध  in  South  Africa  53
 निर्णायक  कार्यवाही

 Hunger  Strike  by  Bhart-ya  Pra- 2670  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  दुबारा
 tiraksha  Mazdur  Sangh  e  54

 भूख  हड़ताल

 2671  पाकिस्तान  दवारा  पाक  अधिकृत  छंद  Towers  constructed  by  Pakistan
 in  Pak  occupied  Chhamb

 क्षेत्र  में  मीनारों का  निर्माण  \rea  54

 (vi)



 प्रश्नों  के  लिखित  जारी  )  WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या

 Q.  Nos  पट्ठे

 याय  SUBJECT  PAGES

 2672  भारी  उपयोग  के  उत्पादों  का  निर्यात  Export  of  Heavy  Industry  Pro-
 ducts  न  e  e  e  54.

 2673  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  कर्मचारी  Employees  in  the  Ministry  of

 Heavy  Industry  54-

 2674  रक्षा  मंत्रालय  में  कर्मचारियों  की  संख्या  Strength  of  Defence  Min’stry  55

 2675  Kerala  Enginee:ing  Units  hit
 कच्चे  लोहे  की  कमी  के  कारण  केरल  by  shortage  of  Pig  Iren  55

 इंजीनियरिंग  एमिनों  का  प्रभावित

 होना

 2676  केरल  राज्य  में  एक्टरों  की  मांग  Requirement  of  Tractors  in
 Kerala  State  e  55

 2677  केरल  तापीय  बिजली  घर  को  कोयले  Coal  Requirement  of  Kerala

 की  आवश्यकता
 Thermal  Power  Stations  53

 2678  रल  में  सरकारी क्षेत्र  क  उद्योगों  Non-Payment  of  8.33  per  cent

 दवारा  8.  33  प्रतिशत  बोनस  की
 bonus  by  Public  Sector  In-
 dustries  in  Kerala  .  56

 अदायगी न  करना

 2679  केरल  में  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  Setting  up  of
 many

 Industries
 in  Kerala  56

 in  West 2680  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  कर्मचारियों  Strike  by  Jute
 Wioukers

 दवारा  हड़ताल
 Bengal  56

 2682  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  gare  Manufacture  of  Industrial  Gases

 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  by  Indian
 Oxygen

 Limited  for
 1.1.5.  Co.  56-57

 के  लिय  औद्योगिक  गैसों  का  उत्पादन

 2683  भारत  में  इस्पात  बनाने  में  गैसीय  कसी  Steel  Plantin  India  Gaseous
 Reduction  Technology  57 तकनीकी का  प्रयोग

 2684  Posts  of  Ambassadors/Hig  h  Com: भारतीय  विदेश  सेवा  और  इससे  इतर

 सेवा  के  अधिकारियों दवारा
 missioners  held  by  IFS  and
 Non-IFS  personnel  57

 उच्चायुक्त  के  पदों  होना

 2686  पंजाब  को  इस्पात  का  निधन  Allocation  of  Steel  to  Punjab  57-58

 2687  कच्चे  लोहे  की  कमी  Shortage  of  Pig  Iron  58

 2688  पांचवीं  योजना  में  भारी  मशीनों  के  Allocation  made  for  plant  to
 manufacture  Heavy  Machin-

 निर्माण  कें  संयंत्र  के  लिये  नियत  की
 ery  in  Fifth  Plan

 गई  धनराशि
 58

 2683  इस्पात  की  स्थानापन्न  धातुओं  का  पता  Committee  on  finding  substitutes

 लग!ने  .  संबंधी  समिति
 for  Steel  59

 (vii)



 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर  जारी  )  [WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS-—  Contd.

 अंता ०  ०  सख्या

 Q.  Nos  पृष्ठ

 विषय  SUBJECT  PAGES

 Supply  of  sub-standard  cozl  to 2630  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के  तापीय
 Thermal  Power  Stations  in

 बिजलीघरों  को  घटिया  किस्म  के  59 West  Bengal  and  Bi
 कोयले  की  सप्लाई

 2691  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कर्मचारियों  Strike  by  EPF  Employees  0-60

 की  हड़ताल

 2692  आल  इंडिया  प्राविडेंट  फंड  स्टाफ  Recognition
 to  All  India  Pro-

 vident  Fund  Staff  Federation  60-61
 रोशन  को  मान्यता देना

 2693  दुनिया  नाला  पटना  Danaiya  Nallah  Scheme,  Patna  61

 rrr:  Stock  of  finished  Steel  with  Stee]
 2694  इस्पात  संयंत्रों  के  पास  ड जु  स्टीलਂ  Plants  .  61

 की  स्टाक

 2695  नेवेली  लिग्नाइट  परियोजना  में  बिजली  roduction  of  Electricity  in

 Neyveli  Lignite  Project  61-62
 का  उत्पादन

 2696  बड़  ढलाई घरों  को  AS  हय  दर  पर  कच्चे  Alleged  Sale  of  Pig  Iron  to  Big
 Foundries  on  a  Premium  62

 लोहे  की  कथित  बिक्री

 Steel  to
 2697  मारुति  लिमिटेड  को  इस्पात  के  लिये  Permits  issued  for

 Maruti  Ltd  62-63
 जारी  किये  गय  परमिट

 2698  बोकारो  इस्पात  संपन्न  निर्माण  कार्य  Completion  Schedule  of
 Bokaro Steel  Project  63-64

 के  पुरा  होने का  समय

 Employment  Growth  Rate  in
 2699  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  विधि  a

 64-65
 ने 2

 a
 द्र

 Organised  Sector

 Economic  strategy  evolved  at
 2700  अल्जीयर्स  गट-निरपेक्ष  देशों  के  सम्मेलन

 Algiers  Non-Aligned  Meet  65-66
 में  बनाई  गई  आर्थिक नीति

 2701  खेतड़ी  कापर  राजस्थान  Progress  made  by  Khetri  Co’
 जूट Complex,  Rajasthan  66

 दवारा की  गई  प्रगति

 2702  तांबें  की  आवश्यकता और  उपलब्धता  Requirement  and  Availability
 of  Copper  67-69

 2703  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Geological  Survey  of  Rajasthan
 during  Fifth  Five  Year  Plan  .  69

 राजस्थान  का  भ-सवर्ण

 Lock  outin  Singho  Mica  Mining 2704  बिहारਂ  में  गिरिडीह  की  feat  माइका

 माइनिंग कम्पनी  में  तालाबंदी
 Company  of  Giridh  in  Bihar  69-70

 2705  खनिज  उपयोग  नीति  Mineral  Utilisation  Policy  70

 Implementation  of  Pay  Com- 2706  रक्षा  कर्मचारियों के  बारे  में  बतन
 miss1on's  Recommendations

 की  सिफारिशों का  क्रियान्वयन  in  respect  of  Defence  Em-

 ployees  70

 (vill)



 प्रश्नों  के  लिखित  )  पारापारा
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या

 U.  Q.  Nos  पीठ
 ह
 विषय  SUBJECT  PaGEs

 2707  मिग  विमानों  का  निर्माण  Production  of  MIGs  e  e  ा

 Production  of  Avro
 748

 at  Kan- 2708  कानपुर  में  vad  748  विमान  का

 उत्पादन  pur  71

 2710  वर्ष  1973  में  हड़तालें  और  Strikes  and  Lock  outs  in  1973  1772.0

 feat

 2712  हरियाणा  में  भारी  उपयोग  की  स्थापना  Setting  up  of  Heavy  Industries
 in  Haryana  72

 2713  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  Malpractices  by  Regional  Com-
 missioners  of  Employees  Pro-

 क्षत्रीय  आयुक्तों  दवारा  कदाचार  vident  Fund  Organisation  72

 2714  कमेंचारी  भविष्य  fafa  अधिनियम  के  Survey  of  Hospitals  and  Messes

 अंतरंग  लाने  के  लिये  बिहार  के
 in  Bihar  for  covering  them
 under  EPF  Act  72-73

 तालों  और  भोजनालयों  का  सर्वेक्षण

 2715  tat  युवाओं  के  लिपे  खनिज  तेल  Crude  Oilfor  Defence  73

 2716  राष्टीय  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  Implementation  of  recommen-
 dations  of  National  Labour

 al  क्रियान्वित  कर्ता  Commission  73-74

 2717  इन्डोनेशिया  के  लिये  सेना  का  दि  ि
 of=  Army  Delegation  to  Indonesia  74

 निधि  मंडल

 2718  इस्पात  की  मांग  और  पूति
 Demand  and  supply  of  Steel  74-75

 2719  भारत  का  प्रतिरक्षा  व्यय  Defence  expenditure  of  India  75

 Meeting
 ofLabour  Ministers  of 2720  राज्यों  और  द्र  के  श्रम  मंत्रियों  की

 States  and  Centre
 बठक  75-76

 2721  मंकेन्जीज  लिमिटेड  बम्बई  को  पुन  Reopening  of  Meckenzies  Lim-

 खोलना
 ted,  Bombay  76

 2722  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  Fixation  of  minimum  wage
 s  of

 के  उपक्रमों  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र
 workers  in  industries  in  private
 Sector,  Central  and  State

 के  उद्योगों  में  कर्मचारियों  की  Government  undertakings  76-77
 तम  मारी  निर्धारित  करना

 2723  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशीनरी  Diversification  scheme  of  min-
 ing  andallied

 Machinery
 Cor- पोरेशन  की  विविधीकरण  योजना

 poration  78

 Irregularities  in  administration 2724  Ho  बाटा
 शू  कम्पनी  लि०

 of  E.P.F.  by  M/s.  Bata  Shoe
 रा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के

 Company  (Private)  Limited .  78
 संचालन  में  अनियमितता ये

 (ix)



 meat
 के

 लिखित  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता०  प्र०  सख्या

 Q,  Nos  पृष्ठ

 विषय  SUBJECT  PaGEs

 2725  Hindu  migrants  from  Pakistan 1971  के  यु दूध  के  दौरान
 during  1971  War

 स्तान  से  आये  प्रवासी  हिन्दू
 78

 Production  and  import  of  Stee! 2726  श्रेणी  वार  स्वतः  का  उत्पादन  और

 अर्थात
 Categorywise  78-79

 2727  मजंजखंड  खान  के  काय  में  प्रगति  Progress  made  at
 Malanjkhand copper  Mines  79

 Progress  made  by  Tisco 2728  डिस्को  द्वारा  की  गई  प्रगति  79-80

 2729  चीनी  उद्योग  में  कर्मचारी  और  उन्हें
 Workers in  sugar  industry  and

 दिया  जाने  वाला  प्रतिध/रणा  भत्ता
 retaining  allowance

 paid
 ३०

 them  80

 2730  हैवी  इल  क्ट्रीकल्त  लि०  Manufacture  of  High  Current
 Rectifier  Equipment  by  Heavy

 भोपाल  द्वारा  हाई  करेंट  रेक्टीफायर  Electricals  (India)
 Ltd..

 Bko-
 उपकरण  का  निर्माणਂ  pa  e  80

 2731  Coprer  Deposits  in  Jhansi  80-81 झांसी  में  तांबे  के  निक्षेप

 2732  करनाल  के  स्थित  सैनिक  स्कूल  Diet  given  to  Boys  of  Sainik

 के  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  खरक
 School  Kun

 Jpura,
 Karn  al

 Haryana  81

 Rise  in  Industrial  Accidents  81-82 2733  औद्योगिक  द्घंटनाओं  में  विधि

 2734  मसूर  आयरन  ts  स्टील  प्लांट  Inquiry  against  Mysore  Iron

 टेड  के  विरुद्ध  जांच
 and  Steel  Plant  Ltd  82

 2735  बंगाल  के  खाड़ी  में  अमरीकी  मत  ओं
 Activities  of  American  Traw-

 lers  in  Bay  of  Bengal  82
 जहाजों  की  गतिविधियां

 2736  Production  Schedules  of
 Copper

 ताोम्य्अयस्क  और  धातु  की  उत्पादन
 Ore  and  Metal  82

 समय  सूची

 2737  चने  हुए  स्थानों  पर  कोयला-भंडार  Coal  Dumps  at  Selected  Loca-

 स्थापित
 tions  83

 Incr  €ase  111 2738  1972  को  समाप्त ह a  वाली  nemployment  dur-

 तिमाही  के  दौरान  बेरोजगारी
 में

 ing  Quarter  Ending  Decem-
 ber,  1972  83

 बढ़ोत्तरी

 2739  चाय  बागान  एवं  पटसन  श्रमिकों  दवारा  Strike  Notices  by  Tea  Gardc  n
 and  Jute  Workers  84

 हड़ताल  नोटिस

 Committee  to  Review  Courses 2740

 तनिक
 स्कूलों  के

 पाठ्यक्रम  एवं
 असत्य  and  other

 Matters
 i in  Respect

 of  Sainik  Schools  84
 Amour  sanctioned  for  diet  in 274i  ते  aa

 कुंजपुरा  walt) Sain
 में  भोजन  के  लिप  मंजूर  की  गई

 ik  School
 ico

 कतार  (Har-
 yana)  84.

 धनराशि

 (x)



 meat  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 Ado  प्र०  समय

 U.  Q.  Nos  पृष्ठ

 PAGES विषय  SUBJECT

 2742  खेतड़ी  पटरी  के  समानान्तर  सल्फाइड  Sulphide  Belt
 parallel

 to  Kketri
 Belt  85

 पट्टी  का  जाना

 2743  पश्चिम  एशियाई  युद्ध  के  प्रति  भारत च्  च  Indian  Attitude  towards  West
 Asian  War  85 HT  दृष्टिकोण

 2744  अरब-इजरायल  यदि  में  प्रयुक्त  Study  of  Technique,  otratcgy
 and  Weapons  used  in  Arab-

 योंकि  aaa  नीति  और  हथियारों  Israel  War  85
 के  बारे  में  अध्ययन

 2745  Representation  of  Scheduled रक्षा  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों
 Castes  and  Scheduled  ibes

 और  अनुसूचित  जनजातियों  ar  in  Defence  undertakings  86
 निमित्त

 Military  Aircraft  Landing 2746  fage  में  तुईसिन्द्रय  स्थान  पर  सेनिक
 86

 विमानों  के  उतरने  के  faa  पटरी
 Ground  Tuisindrai  in  Tripura

 2747  भारतीय  इस्पात  निर्माताओं  और  विदेशों  Average  prices  Allowed  to  In
 dian  Steel  Producers  com-

 में  इस्पात  निर्माताओं  के  लिये  स्वीकृत  pared  to  Steel  makers  abroad  86
 औसत  मूल्य

 2748  High  Grade  Manganese  Ore पांचवीं  योजना  के  दौरान  इस्पात  संयंत्रों
 required  by  Steel

 meee
 dur-

 के  fay  अपेक्षित  उच्च  श्रेणी  क
 ing  Fifth  Plan  86-87

 मेंगनी
 ज

 अयस्क

 2749  कोयला  उपयोग  के  लिये  अंतर्राष्टीय  IBRD  Loan  for  Coal  Industry  87-88

 पुर्ननिर्माण  और  विकास  बेक  से  ऋण

 2750  कोयला  खनते  कम्पनियों खान  मालिकों  Coal  Mining  Companies/Mines
 दुबारा  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  owners  petitions  before  Su-

 preme  Court  88
 याचिकाएं

 2751  उच्चतम  न्यायालय  में  कोयला  खानों  Case  of  Take  over 0 xf  Coal  Mines
 before  Supreme  Court  88-89 के  अधिग्रहण  का  मामला

 Generators  for  Kalinadi  Project 2752  परियोजना  के  लिये  जेनरेटर  89

 2753  सुपर  अलाव  के  लिये  विदेशी  Foreign
 Technology

 for
 Super

 गीकी  Alloy  89

 Closure  of  Ferrochreme  Plant 2754  उडीस  में  जयपुर  रोड  पर  स्थित

 क्रीम  संयंत्र  क  बंद  किया  जाना
 at  Jaipur  Road,  Orissa  89

 2755  नेपाली  सीमा-शल्क  सिपाहियों  का  Intrusion  by  Nepalese  custems
 sepoys  into  Indian  Territory तीय  सीमा  में  बलपूर्वक  प्रवेश  go

 2756
 रक्षा

 मंत्रालय  की
 इच्छा पुर

 राइफल  Disappearance  of  guns  and  rifles
 from  Rifle  Factory,  Ichapore  go

 फैक्टरी
 से  गुम  हुई  बन्दूकों  एवं

 फलें

 (xi)



 प्रश्नों  के  लिखित  /wRITTEN
 ANSWERS  TO

 अता ०  प्र०  संख्या

 Q.  No.  पृष्ठ

 ॥ विषय  SUBJECT

 क  Failure  of  Bharat  Heavy  Elec-
 2757  शरारती  जल  विद्युत  परियोजना  |

 tricals  Bhopal  to  deliver  Ninth
 नवें  एवं  दसवें  एककों  को  समय  पर  and  Tenth  Unitsof  Sharavathi
 डिलीवर  करने  के  बारे  में  भारत  Hydro  Electric  Projects  on

 हैवी  भोपाल  की  Schedule  go-g!

 लता

 2758  अस्पतालों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  Notification  covering  Hospitals
 under  EPF  Act,  1952  01

 1952  के  sata  लाने

 संबंधी  अधिसूचना

 Report  of  Sub  -Com  mittee  of  E.P
 2759  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  की

 F.O.  on  Pay  structure  of  Off-
 उपसमिति  का  अधिकारियों  और  gi cers  and  Staff
 चोरियों  के  बतन  ढांचे  के  बारे  में

 प्रतिवेदन

 Coverage  of  Patneswari  Bakery, 2760  पटना  की  पटनेश्वरी  हनुमान  Hanuman  Biscuit  Factory  and

 बिस्कुट  फैक्टरी  तथा  हौजरी  फैक्टरी  Hosiery  Factory  in  Patna  un-
 92 को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  derE.P.F.  Act,  1052

 1952  के  अंतर्गत  लाना

 T.A.  Bills  of  Regional  Provident 2761  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्तों  के  यात्रा
 Fund  Commissioners  92

 भत्ते  के  बिल

 2762  बेरोजगार  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  की  Inter-Ministrial  Group  to  Study

 कह  recommendations  of  expert
 सिफारिशों  वा  Aca  यन  करने  के  committee  on  unemployment  92
 लिये  गठित  अंतकब्वालयीय  दल

 Demand  of  Coal  in  Orissa  dur-
 2763  वर्ष  1972-73  तथा  1973-74  के

 ing  1972-73  and  1973-74  93
 दौरान  उड़ीसा  में  कोयले  की  मांग

 Scheme  to  employ  ex-servicc-
 2764  सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  एककों  men  as  security  personnel

 में  भू तपु वं  सैनिकों  को  सुरक्षा  कर्मिकों  in  industrial  units  in  Public
 Sector के  रूप  में  95

 नियुक्त  करने  की  योजना

 Employment  of  workers  in  Shri
 2765  श्री  अमृतसर  सेक्रेड

 Amritnagar  selected  Colliery,
 रानी  गंज  कोयला  क्षेत्र  में  श्रमिकों  Raniganj  Coal  Belt  93-94
 को  रोजगार  देना

 Nationalisation  of  TISCO  and
 2766  और  द्वारा  IISCO  controlled  coal.  mines  94

 कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण

 Recommendations  of  Nationz! 2767  श्रमिकों  के  काम  के  घंटों  में  कमी  करने
 Commission  on  labour  for  re-

 के  बारे  में  राष्टीय  श्रम  अयोग  की  duction  of  working  hours  of
 सिफारिश  labourers  94-95

 (xi)



 seal  के  लिखित  )
 TO

 Hato  प्र०  संख्या

 U.  Q.  Nos.
 पृष्ठ

 SUBJECT  Paces

 2768  Relaxation  of  ban  on  import  of ट्रैक्टरों  के  आयात  पर  प्रतिबंध  में  ढील
 tractors

 दिया  जाना  95

 2769  अलौह  धातुओं  के  स्वदेशी  उत्पादन  Steps  to  increas  .digencus  pre-
 duction  of  non-ferrous  metels  95 में  वृद्धि  करने  हेतु  कार्यवाही

 2770  भूतपूर्व  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  का  Rehabilitation  cf  Refucees  from
 former  East  Pakistan  in  Anda- अन्दमान  और  निकोबार  दु विप  समूह  man  and  Nicobar  Istands

 में  पुनर्वास
 95-96

 Increase  in  price  cf  coal  since 2771  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीय-रण  के  बाद
 takeover  of  coal  mines कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  96-97

 for 2772  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  तथा  Filling  up  reserved  pests

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड
 Scheduled  Castes  cand
 by  HAL  and  BEL  ं

 date

 97
 दुवार  अनुसूचित  जातियों  के  लिये

 आरक्षित  पदों  का  भरा  जाना

 2773  रक्षा  उपक्रमों  द्वारा  प्रशिक्षित  Unemployed  Scheduled  Castes/
 Scheduled  Tribes  trained  by

 सूचित  जातियों/अनसूचित  जनजातियों  Defence  undertakings  97-98 के  बेरोजगार  sata

 2774  Reservation  for  Scheduled  Cas- सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  में
 tes  and  Scheduled  Tribes  in

 सुचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिय  आरक्षण

 Public  Sector  Defence  under-
 takings  98

 2775  के  पुनगंठन  के  लिये  Algiers  Conference  call  for  res-
 tructuring  of  UNCTAD   ्98 ae  सम्मेलन  की  मांग

 2776  गुजरात  सरकार  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  Training  to  War  widows  at
 Gujarat  Government  Train-

 युद्ध  विधवाओं  को  प्रशिक्षण
 ing  Centre  98-99

 2777  गुजरात  के  भड़ौच  जिले  में  बाढ़ग्रस्त  Help  to  landless  Flood-hit  labou-
 rers

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  सहायता
 in  Broach  District  of

 Gujarat  es  e  e  99

 2778  मारुति  Maruti  Ltd.  e  श  99-100

 2779  निर्माताओं  से  मोटर  गाड़ियों  के  नीचे  Difficulty  experienced  by  Trans-

 के  ढांचे  प्राप्त  करने  के  मामले  port  Undertakings  in  obtain-
 ing  chassis  from  Manufac-

 में  परिवहन  उपक्रमों  को  पेश  turers  TOO-I0I
 वाली  कठिनाइयां

 2780  इजराइल  के  साथ  युद्ध  में  अरब  देशों  Aid  (0  Arab  countries  by  India

 को  भ  during  War  with  Israel  Tor दुबारा  दी  गई  सहायता
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 प्रश्नों  के  लिखित  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  To  सख्या

 U.  Q.  Nos  पृष्ठ
 विषय  SUBJECT  PacEs

 2781  मंडी चयन  नेशनल  as  यूनियन  काग्रेस  Merger  of  INTUCG
 and

 HMS
 Trade  Unions  IOI

 कग  हिन्द  मजदूर  सभा  कामिक  संघ
 से

 विलय

 2782  खनिज  संत
 रनों

 क  पता  लगावे  के  Adoption  oflatest  technique  in

 लिए  सर्वेक्षण  करने  की  नवीनतम  survey to  locate  Mineral  Re-
 sources  101-  102

 तकनीक  का  अपनाया

 Decline  in  prod  tion  of  Steel  102 2783  इस्पात  के  उत्पादन  में  गिरावट

 2784  बोनस  समीक्षा  समिति  ar  प्रतिवेदन  Report  of  Bonus  Review  Com-
 niuttee  102-103

 nti-Indian  PTY, Dro  paganda  by 2785  भारत  को  रूसी  गेहूँ  देने  के  प्रस्ताव
 some  U.S.  Senators  over  So-

 पर  कुछ  अमरीकी  सेनेटरों  दवारा  viet  wheat  offer 10  India  103
 भारत  विरोधी  प्रचार

 2786  खत डी  परियोजना  के  कार्यालय  को  Shifting  of  office  of  Khetri  Pro-

 कलकत्ता  स्थानान्तरित  करना
 ject  to  Calcutta  103

 2787  कपड़ा  उद्योग  में  सात  दिवसीय  सप्ताह  Progress  of  scheme  of  seven  day

 संबंधी  योजना  की  प्रगति
 week  in  Textile  Industry  103-104

 Implementation  of  recommenda- 2788  खानों  में  सुरक्षा  के  बारे  में  तीसरे
 tions  of  Third  Conference  on

 aa  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  Safety  in  Mines  104

 2789  एल्यूमीनियम  उद्योगों  का  विस्तार  Expansion  of  Aluminium  Indus-
 tries  104-105

 Defence 2790  पाकिस्तान  के  साथ  छुटपुट  लड़ाई  की  personnel  killed  in

 घटनाओं  में  मारे  गये  रक्षा  कर्मचारी
 clashes  with  Pakistan  T05

 2791  भारत  की  सशस्त्र  सेप:1ओं  को  सशक्त  Steps  to  strengthen  Army  Forces
 ofIndia

 ब्राउन  के  fag  कार्यवाही
 105

 Calling  Attention  to  Matter  of अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान
 Urgent  Public  Importance—

 राजस्थान  और  अन्य
 उत्तरों

 राज्यों  मं में  टिड्डी  Reported  warning  issued  re
 locust  invasionin  Rajasthan

 दल  के  आक्रमण  के  ait  मे ंदी  गई  कथित  and  other  Northern  States—

 श्री  शिवनाथ  fag  Shri  Shivnath  Singh  105-107

 श्री  कमरूद्दीन  अली  अहमद  Shri  A.  Ahmed  106-108

 Re  :  Arrest  of  Harijans  in  Har- हरियाणा  में  हरिजनों  की  गिरफ्तारी  के  बार
 yana  108 a

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Paperslaid on  the  Table  108-109
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 qs

 SUBJECT  PaGEs विषय
 |

 सभा  स  सदन  Message  from  Rajya  Sabha  110

 नियम 3 377  के  अंतरंग  Matter  under  Rule

 Alleged  maltreatment  of politi- जनतिक  कैदियों  के साथ  कथित  नग व्य
 110

 हार
 cal  prisoners

 Moticn  re:  Sixth  Report  of  Gom- विरशेवाधि रार  समिति  के  छठ  प्रतीक दन  के
 mittee  of  Privileges  110-114 बार  A  न्नस्ताव

 पनींगंज  में  साम्यवादी  दल  माक्सवादी  के  Re:  Death o ftwo  C.P.M.  wor-  114-115,
 kers in  Ranigarj  116

 दो  फा  कर्ताओं  की  सत्य  के  बार  म

 भारतीय  रेलवे  fa
 Indian

 Railways
 ys  (Second  Amend-

 m  ent) Cit)  15111 ०1]

 विचार  करने  का  qtdrqa—  Motion  to  consider—

 ay  Shri  Shankar  Dayal  Singh  114-115, कर  दयाल  fag
 116-117

 श्री  बचत  साठ  Shri  Vasant  Sathe  117

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  Shri  P.  G.  Mavalankar  117

 Prof.  Narain  Chand  Parashar To  नारायण  चंद  पाराशर  118

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्र कार  Shri  Chandulal  Chandrakar  118

 स्वामी  ब्रहमानन्द  जी  Shri  Swami  Brahmanandji  118

 श्री  सी  ०  एच०  मोहम्मद  कोया  Shri  C.  H.  Mohamed  Koya  1138 Sof

 Dr.  Kaila डा०  के  लास  118-119

 aft  बी  ०  VM  प्यास So  तय  चौधरी  Shri B.  K.  Daschowdhury  110

 Shri  D.
 श्री  डी०  बसूमतारी  कके  110

 श्री  ए एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy .  120

 श्री  शिवनाथ  fag  Shri  Shivnath  Singh  120

 श्री  मोहम्मद  जमी  लोकमान
 Shri  Md.  120

 श्रीमती  सहोदरा बाई  राय  Shrimati  Sahodrabai  Rai  120-121

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  21 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी

 खंड 2,  3  अ ंहर  1--  Clauses  2,
 द  ane)
 goa  I—

 पारित  करने  का  Motion  to  pass—

 श्री  मत  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  122-124

 श्री  रामावतार  शा  स्त्री  Shri  Ramavatar  Shastri  122
 124-125
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 विषय  SUBJECT  PAGES

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी
 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  e  122,  125

 Discussion  Re.  Reorganisation भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  पुनगंठन  of  ICAR—
 के  बारे  में

 Shri  H.  M.  Patel  e  e श्री  एच०  एम०  पटेल  125-126

 श्री  व्यालार  रवि  Shri  Vayalar  Ravi  e  126

 श्री  अनन्त राव  पाटिल  Shri  Anantrao  Patil  च  e  127

 a
 ny  sores  ६  =  क  =  दी  ह  Shri  Ghapalendu qdaeg

 yya  Bhattachar-  127

 क  e  127 श्री  बी०  alo  नायक

 Shri  P.  G.  Mavalankar  e श्री  पी०  जी०  मावलंकर  127-128

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  Shri  F.  A.  Ahmed  e  128-130

 26  नवम्बर  1973  को  रानीगंज  में  Alo  आई०  Statement  re  :  Death  of  two
 CITU  workers  in  Raniganj  on

 डी०  के  दो  रुप कर्ताओं की  मृत्य के
 बार  में

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  Shri  Ram  Niwas  Mirdha  130-131
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 लोक-सभा
 अनूदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED
 VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 29  1973/8  1895

 Thursday,  29,  1973/Agrahayana  8,  1895  (Saka)

 लॉक-सभा  ग्यारह  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 seat  के  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Nationalisation  of  Mica  Mines

 state  :
 *262.  Shri  Shankar  Dayal  Singh;  Will  the  Minister  of  Steel  &  Mines  be  pleased  to

 (a)  whether  Government  are  considering  to  nationalise  mica  mines;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  mica  mines  are  being  destroyed  by  their
 owners  after  the  nationalisation  of  coal  mines;  and

 (c)  whether  Government  are  considering  to  constitute  an  Expert  Committee  to  inves-
 tigate  into  the  matter?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  अटक  खानों  के  राष्ट्रीयकरण
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  की  कोई  रिपो  अब  तक  प्राप्त  नहीं हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Since  the  Nationalisation  of  Coal  Mines  it  is  being  de-
 maindedthat  Mica  Mines  should  also  be  nationalised.  Owners  of  Mica  Mines  are  destroying
 Mica  Mines  due  to  the  fear  of  nationalisation.  Micaisa  commodity  whose  80  percent  pro-
 duction  is  exported.  We  had  exported  mica  worth  18  crores  of  rupees  during  1971-72.
 Keeping  this  in  view  why  the  Government  is  not  nationalising  Mica  Mines  like  Coal  Mines?

 भारी  उद्योग  तय  इस्पात  और  खान  मंत्री  ठी०  To  :  अभ्रक  उद्योग  की  समस्या  कोयला

 उद्योग  से  भिन्न  है  ।  इस  समय  50  व्यक्तियों  तक
 कर्म  नारियों

 वाली  खानें  443 हूँ
 और  250  व्यक्तियों  :  से

 अधिक  कम  चा  रियों  वाली  खाने  केवलਂ  3  है  ।  अतः  अभ्रक  उद्योग  छोटी  खानों  के  माध्यम  से  बहुत  ही

 विकेन्द्रीकरण  आधार  पर  चल  रहा  है  ।

 जहां  तक निर्यात का  संबंध  में  समझता  हूँ  कि  अभ्रक  उद्योग  का  भाग्य  हमारी  अटक  निर्यात

 क्षमता  कै  साथ  dase है  और  आवश्यकता इस  बात  की  है  कि  खानों  के  सरकारी  करण  के  स्थान  पर

 2
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 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  और  अभ्रक  के  निर्माण  के  लिये  दीर्घावधि  नीति  बनाने  हेतु  इस  आयोग  की

 समस्याओं  पर  विचार  किया  जाये  |

 Shri  Shankar  Dayal  Singh;  Coal  Mine  workers  are  getting  8  to  10  rupees  a  day
 wacreas  Mica  Mine  workers  are  getting  nearly  three  rupees  per  day.  Keeping  this  in  view
 and  also  with  a  view  to  provide  bnefit  of  socialism  to  these  workers  will  an  expert  com-
 mitte:  b?  anpointed  witn  regard  to  nationalisation  of  Mica  Mines?

 श्री  दी ०  ए  पाई  :  अभ्रक  उद्योग  में  अक्टूबर  1971 में  न्यूनतम  वेतन  2.  से  3  .  5  रुपये

 तथा  यदि क  खानों  के  मजदूरों  को  भी  अन्य  खनन  उद्योगों  के  मजदूरों  के  समान  मजदूरी  देना

 उद्योग  के  ल।भ  पर  निसार  है  ।  वास्तव  बहुत-सी  खानें  बन्द  हो  रही  हँ  क्योंकि  मालिक  खनन  कायें
 को  अलाभप्रद  प्त  और  यदि  उन्हें  सरकार  अपने  अधिकार  में  लेती  है  तो  भी  स्थिति  में  परिवर्तन  होने  वाला

 नहीं  इ  बात  को  देखते  हुए  कि  उत्पादित  अश्क  का  80  प्रतिशत  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों
 स्वयं  ही  बतया  निर्यात  है  और  यदि  हमारे  निरन्तर  प्रयासों  के  फलस्वरूप  अभ्रक  उद्योग  की  स्थिति
 में  सुधार  हो  जाय  तो  श्रमिकों  की  कायिक रण  की  परिस्थितियों  को  सुधा  रना  हमारे  लिये  संभव  हो

 श्री  शंकर  दयाल  fag  क्या इस
 संबंध

 में
 किसी  विशेषज्ञ  समिति

 के  नियुक्त  किये  जा  ने  की  संभावना

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  अब  जबकि  अभ्रक  खानों  का  पट्टा  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिया जा  रहा  है
 और  केन्द्र

 ने
 अभी  तक  इसमें  हस्तक्षेप  नही  किया  तो  मैं  व्यक्तिगत  रू  प  से  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  हम  अपने

 मंत्रालय  में  इस  बात  का  हर  संभव  प्रयास  करेंगे  कि  अश्क  निर्यात  केमिकल्स  के  लिये  दीर्घावधि  नीति  बना  ने
 समस्या  की  ओर  ध्यान  दिये  जाये  |

 शो  tat  सेन  :  सामरिक  उद्योगों  में  और  aia  प्रयोजनों  के  लिये  अभ्रक  के  महत्व  को  देखते  हुए
 बात  को  देखते  हुए  कि  समाचारपत्रों  में  खनन  मालिकों  द्वारा  अभ्रक  खानों  की  बरबादी  अथवा

 '!  अनुपयोगी  ढंग  से  कार्यकरण  के  समा  चर  प्रकाशित  हुए  हैँ  क्या  सरकार  ने  यह  आवश्यक  समझा  है

 जब  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी-अनेक  जिससे  हमें ie
 अत्यधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  की  स्थिति  की  जांच  के  लिये  समिति  की  नियुक्त  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शंकर  दाल  सिह  ने  भी  प्रश्न  पूछा  था  और  उन्होंने  इसका

 उत्तर दे  दिया  है  ।

 शी  रानी  सेन  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  अभी  अभी  यह  कहा  है  कि  सरकार  किसी  प्रकार  की

 जांच  समिति  का  गठन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगी  |  मैंने  कहा  कि  इन  रिपोर्टों  को  देखते  जो  कि

 बंगाल  और  fare  में  समाचारपत्रों  में  प्र  काशी  हो  रही  सरकार  सारे  मामले  की  जांच  क्यों  नहीं

 करती  ?  जहां  तक  में  जानता  हूं  बिहार  सरकार  ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  अभ्यावेदन  दिये  है  |

 शी  टीम  ए  पाई  :  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा कि  मे ंउन  आरोपों  की  जांच  के  जो  कि  मुझे  प्राप्त

 हुए  किसी  जांच  समिति  का  गठन  नहीं  कर  रहा  खान  मालिकों  द्वारा  खानें  चलाये  जाने  के  संबंध  में

 और  उनको  बरबादी  के  संबंध  में  अ  रोप  लगाये  जाते  हैं  और  समय-समय  पर  इस  सब  के  बारे  में  जांच

 की  गई  है  और  हमने  पाया  है  कि  उनका  कोई  औचित्य  नहीं  ।  मेंने  यह  संकेत  दिया  था  कि  निर्यात  बढ़ाने  की

 दृष्टी  से  इस  उद्योग  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  देने
 की

 आवश्यकता  है  और  इस  कारण  हम  दीर्घावधि  निर्यात

 क  नीति  तेयार  करेंगें  जिससे  इस  उद्योग  में  स्थिरता  लाई  जा  सके  |

 श्री  हरि  किशोर  मैं  हूं  कि  इस  मले  में  सरकारी  मत  में  कुछ  असंगति  है  कयोंकि

 प्रकार  समस्त  कपड़ा  मिलों  को  अधिकार  में  लेने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  तो  सरकार  इन
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 AAT  खानों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  में  हिचकिचाहट  क्यों  दिखा  रही  इसका  क्या  कारण  विशेष

 रूप से  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  यह  उद्योग  निर्यात की  दृष्टि  से  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण है  ?

 श्री  दी ०  ए०  पाई  :  इस  संबंध  में  कोई  असंगति  नहीं  है  ।  मेने  यह  कहा  था  कि  बहुत-सी  खानों  जब

 खनन  करना  अलाभप्रद  हो  जाता  तो  वे  बन्द  कर  दी  जाती  भूमिगत  खनन  और  गहरा  खनन  करना

 बहुत  मुश्किल  होता  है  ।  कठिनाइयां  तो  इस  उद्योग में  स्वयं  विद्यमान  हूँ  ।  यदि  इन्हें  सरकारी  नियंत्रण

 में  लेने  से  स्थिति  में  सुधार  होता  हो  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  इस  पर  विचार  करूंगा  परन्तु  व्यक्तिगत  रूप  से

 म  यह  अनुभव  करता  हैं  कि  इस  उद्योग  की  समस्याओं  की  ओर  इस  उद्योग  की  स्त्री  रता  के  लिये  अपेक्षित

 सहा  यता  की  दृष्टि  से  देखना  होगा  और  इसी  समस्या  पर  ध्यान  दिय  जाने  की  आवश्यकता  है  और  में  निश्चित

 रूप  से  आवश्यक  उपाय  करूंगा  |

 श्री  हरि  किशोर  सिह  बीमार  कपड़ा  मिलों  के  बारे  में  यह  हुआ  कि  सरकार  ने  उन  मिलों  को  अपने

 अधिकार में  ले  लिया  ।  मे  जानना  चाहता हूं  कि  अभ्रक  खानों के  मामले में  भी  उसी  प्रकार की  कार्यवाही
 क्यों  नहीं  की  जा  सकती  ?

 श्री  ढी० ए०  बीमार  कपड़ा  मिलों  में  बहुत  बडी  संख्या  में  मजदूर  काम  करते  |  1968 के  आंकड़ों

 के  518  खानों  में  से  443  खानों  में  प्रतिदिन  औसतन  50  व्यक्ति  काम  करते  68  खानों  में

 प्रति दिन  औसतन  51  से  150  व्यक्ति काम  करते  4  खानों में  प्रतिदिन  औसतन  151 से  250  व्यक्ति
 काम  करत  ह  और  खानों में  250  से  अधिक  व्यतीत  काम  करते  जब  तक  कि  माननीय  सदस्य  का  रोप

 यह  नहों  कि  सारा  अश्क  उद्योग  ही  बीमार  है  और  इसे  सरका री  अधि  कार  में  लिया  जाना  चाहिये  तब  तक

 वे  कपड़ा  मिलों  से  इन  खानों  की  जुलना  नहीं  कर  सकते  ।  यह  तुलना  संगत  प्रतीत  नहीं  होती  |

 श्री  के०  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  कुल  उत्पादन  क्या  है  और  FAT  उत्पादन

 में  कमी  हुई  है  अथवा  यदि  हानि  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 श्री  टी ०  ए०  पाई  :  हम  अश्क  पर  चर्चा  कर  WE  |

 श्री  के
 ०  मानना  :  मेंने  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  अभ्रक  उद्योग  के  उत्पादन  के  संबंध

 में  पूछा है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मंत्री  महोदय  समझते  हूँ  तो  उत्तर  दे  दें  ।  मैं तो समझ  नहीं  सका  हूँ  ।

 श्री  के  ०  मेरा  प्रश्न  को  चला  उद्योग के  राष्ट्रीयकरण के  पश्चात देश  में  अटक  उद्योग  उत्पादन

 के  संबंध  में  है  ।  क्योंकि  प्रश्न  विशष  रूप  से  अभ्रक  उद्योग  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुख्य  प्रश्न  के  संबंध  में  नहीं  पुछा  ।  कुल  उत्पादन  के  संबंध  में  जांच  का  कोई

 प्रश्न  नहीं  है  ।  प्रश्न  इसके  राष्ट्रीयकरण  संबंधी  सरकारी  प्रस्ताव  के  बारे  में  है  ।

 श्री  के  ०  सालाना  मे  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  अभ्रक  उद्योग  का  उत्पादन  जानना

 हूँ  ।  यदि  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण

 श्री  टी ०  ए०  पाई  :  उन्होंने  संकेत  दिया  है  कि  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  उत्पादन  में

 कमी  हुई  है  और  अभ्रक  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  इसका  उत्पादन  भी  कम  हो  जायेगा  ।  मैं

 इस  सुझाव  का  विरोध  करता हुं  ।  अब  अश्क  उद्योग
 के

 उत्पादन  के  बारे  1965  में  32,100  टन  उत्पादन

 हुआ  और
 1973  में

 18,263
 टन  ।  कीमतों  में  वृद्धि  हो  गईं  है  हमें  निर्यात  के  लिये  अधिक  मूल्य  प्राप्त

 होगा  |
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 थ्री  समर  अभ्रक  उत्पादन  के  संबंध  में  भारत  का  विश्व  की  मण्डियों  में  एकाधिकार  है  ।  स्वयं

 मंत्रालय  के  अनुसार  देश  का  भविष्य  अश्क  के  निरन्तर  निर्यात  से  सम्बन्ध  है  ।  कया  विदेशी
 उद्योगपति

 faze  देशों
 खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  से  अभ्रक  खरीदने  के  स्थान  पर  सीधे  बड़े-बड़े  खान

 मालिकों  से  खरीदते है  जिसके
 परिणामस्वरूप  छोटे  खान  मालिक  कष्ट  में  है  और  उनकी  खानों  के  बन्द

 होने  का  यही  कारण  |  सरकार  से  यह  जानना
 चाहता हूँ

 कि  क्या  सरका  र  अधिक  को  निर्यात  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  करने  का  सोच  रही  है  न  कि  सीध  उद्योगपतियों  के  माध्यम  से  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  संबंधित  नहीं  है  ।  आप  इस  बारे  में  अलग  प्रश्न  पुछ  सकते

 हैं  ।

 वह  उत्तर  देने  के  लिये तेरा  नसीहत  यह  देख ना  है  कि  कया यह  प्रश्न  संबद्ध  भी  है  अथवा  नहीं ।  यदि
 आप  इसके  लिये  पृथक  सूचना  तो  अधिक  अच्छा  होगा  |

 श्री  समर  मे  आप  से  यह  निवेदन  करना
 |  चाहता  हूँ  कि  मेने  अपना  प्रश्न  मंत्री

 महोदय
 द्वारा  दिये

 गये  उत्तर  के  कारण  किया  है  ।  मंत्री  महोदय  कहते हे  कि  भविष्य  लगतार  निर्यात  करने  पर  निर्भर  करता

 fl  मेरा  अनुपूरक  प्रश्न  इसी  से  उत्पन्न  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  खड़े  रहत  तो  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  टी०  ए०  पाई :  जहां  तक  छोटी  अश्क  खानों  का  संबंध  कुछ  भ  वे  उत्पादन  करते

 एम०  एम०  टी०
 सी  को  उसे  निर्यात  करने  का  निदेश  मिला  हुआ  सोवियत  संघ

 को

 नर्या त  किया  जाता  है  और  इसके  अतिरिक्त  हम  मुख्य  रूप  से  इसका  निर्यात  फ्रांस  और

 जर्मनी  को  करते  इस  समय  अश्क  का  निर्यात  50  देशों  को  किया  जाता  और  हम  अभ्रक

 की  किस्म  के  कारण  अधिकतम  मूल्य  प्राप्त  करने  में  असमथ  इसमें  बेहतर  निर्माण  तथा  बेहतर
 ढंग  से  परिष्करण  करक सुधार किया  जाना  चाहिये  |  परिष्कृत  अभ्रक  अधिकतम लाभ  प्राप्त

 करने  के  विचार  से  हम  इस  उद्योग  का  पुनर्गठन  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  :  The  Hon’ble  Minister  has  juststated  that  the  production
 I  want  to  know  whether  it  is  a  fact  that of  mica  has  decreased  during  the  last  few  years

 many  mica  mines  have  been  leased  out  in  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  for  20  years
 but  the  minc  owners  have  not  b2en  producing  mica  out  of  them;  ifso,  whether  Government
 would  terminate  theirleases  and  produce  mica  themselves  out  of  these  mines,so  that  the  pro-
 duction  of  mica  may  be  increased?

 क्योंकि  निर्यात श्री  ठी०  Wo  पाई  :  जैसा  कि  मेने  पहले  बताया  उत्पादन में  कमी  हुई  हैं
 की

 सम्भावनाओं  का  पता  नहीं  लगाया  नया  af  इन

 मं

 के  दवारा  गरी  क्षमता  के

 स

 सार  कार्य  नहीं  हो  रहा  तो  इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  अश्क  उपयोग  लाभकारी  ढंग  से

 कार्य  नहीं  कर  है
 ।

 जब  तक  हम  समूची  बात  के  बारे  में  पुनर्विचार  नहीं
 कर  तब 2

 तक  मैं  कुछ  भी  कहने  में  असमय  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रश्न  काल  है  न  कि  अभ्रक  काल
 ।

 इसमें
 20

 मिनट  लग  गये

 यह  एक  सरल-सा  प्रश्न है  ।

 Doles  to  Educated  unemployed

 +263.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan;  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  uader  consideration  a  proposal  to  grant  Daily  Allowance
 to  the  educated  unemployed  persons  tillthey  get  employment;

 4
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 -

 (b)  whetner  Government  have  also  under  consideration  a  scheme  to  provide  part-time
 jobs  to  these  people  in  Government,  semi-Government  and  Centrally-aided  offices,  factories
 and  institutions;

 (c)  whether  overtime  work  in  all  these  places  will  be  stopped  and  these  people  will  be
 absorbed  there;  and  1.0  80,  the  outlines  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)
 to  (c)  No  such  proposals  or  schemes  are  under  consideration  of  Government.

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  The  Government  should  have  liberally  considered  the
 qu2stion  ofgiving  some  reliefto  educated  unemployed  persons,  so  that  they  may  be  able
 to  €arnthzir  livelihood.  Itis  requested  tnat  the  Hon’ble  Minister  has  evaded  this  question
 by  stating  that  nosuch  question  is  under  the  consideration  of  the  Government.  I  want  to
 know  the  reason  for  the  same.  Are  the  educated  unemployed  persons  not  granted  any
 2. 107/731] (5  in  foreign  countries?  If  we  do  not  give  them  any  relief  should  they  die  by
 taking  poison?

 Mr.  Speaker;  The  Hon’ble  member  should  not  make  a  publicspeech.  He  snould  put
 question  only.

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  I  want  to  know  as  to  why  this  proposalis  not  under  the
 consideration  of  the  Government?

 Shri  Balgovind  Verma:  At  present  the  economic  condition  is  not  so  good  that  we
 may  give  them  relief.  The  Hon’ble  member  has  mentioned  about  the  foreign  countries.
 Their  economy  is  very  much  developed:  The  un¢émployment  there  is  very  fractional,  so,
 there,  such  relief  is  given  by  way  of  granting  allowance  or  insurance  or  old-age  pension.  At
 present  we  are  not  able  to  doit.  Some  members  want  that  unemployment  allowance  should
 be  granted  toeducated  unempolyed  persons.  Some  members  say  tnat  overtime  should  be
 stopped.  If  we  stop  overtime,  we  would  have  to  appoint  fresh  persons  to  complete  work.  If
 ‘we  appoint  them  for  a  few  days  and  then  we  discharge  them  from  service,  they  would  have
 great  frustration.  Then,  some  financial  difficulties  would  also  arise,  because  inflation
 has  beenincreasing.  Ifwe  grantthe  allowance,  thenit  would  further  increase.  We  should
 hope  that  as  soon  as  our  financial  condition  improves,  we  would  do  this.

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  What  would  they  eat  now?  Thisis  my  question.  Do
 the  Government  not  want  to  utilize  their  valuable  time  and  energy?

 Shri  Balgovind  Verma;  This  Government  belong  to  you  and  the  poeple.  The  Gov
 €rament  is  worried  aboutthem.  But  the  question  as  to  what  would  they  eat,  is  very  com=

 plicated.  Asthe  God  has  given  them  hands,  they  can  doany  work  themselves.

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Mr.  Speaker,  Sir,  still  (b)  and  (c)  parts  of  my  question
 remain  unanswered,  I  have  so  far  asked  about  part  (a)  only.

 Mr.  Speaker  ;  Please  sit  down.  You  have  asked  two  supplementaries,  Supplimentaries
 cannot  be  put  regarding  Parts  (b)  and  (c)  inthis  way.

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  number  of  educated  unemploye
 persons  in  India  is  50  lakhs.  The  Hon’ble  minister  should  give  assurance  to  the  House  that
 when  he  would  give  the  allowance  to  the  educated  unemployed  persons.

 It  should  not  continue Me.  Speaker  :  The  question  should  not  be  asked  piece  meal.

 like  this.

 Shri  Balgovind  Verma  :  We  can  not  give  assurance  that  unemployment  allowanec
 would  be  given  to  those  persons.

 Nerenr  We  are  1101.
 nanone na  pos  ition  to  do  so.
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 The  are  trying  their.  pest  to  provide  employment  to  maximum  number  of
 persons  through  their  five  year  Plans.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  कृपा  करके  बैठ  रहिये  आप  के  इस  प्रश्  को  अनुमति नहीं  दे  रहा

 आप  हर समय  एसे  खड़े  न

 श्री  To  एस०  कस्तूरे
 :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  शिक्षित  बेरोजगार
 लोगों  की  बड़ी  संख्या  को  देखते  हुए  तथा  वि  a  मंत्रालयों  में  अभी  तक न  भरे  गये  अनेक

 आरक्षित  पदों  की  संख्या  को  भी  देखते  क्या  सरकार  इन  न  भर  गये  आरक्षित  पदों  के  भरे

 जाने तक  इने  व्यक्तियों  को  दैनिक  भत्ता  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करनी  ?

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा :  हम  एक  व्यक्ति  तथा  दूसर  व्यक्ति  के  बीच  भेदभाव  नहीं  बरत

 सकते  |  निश्चय  ही  हम
 इन

 शिक्षित  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 के  लिये  काफ़ी  कर  रहे  हैं  ।  हम  ने  स्थानों  पर  केन्द्र  खोले  हैं  ।  इनमें  से

 एक  केन्द्र  दिल्ली  में  भी  खोला  गया  है  |
 हम  इन  केन्द्रों  के  वारा  परीक्षा  में  बैठने

 तथा

 नौकरी  ढूंढने  के  हेतु  मार्गदर्शन  करने  के  लिये  उन्हें  आवश्यक  भिक्षा  दे  रहे

 ShriM.  Daga:  First,  Secondand  Third  Pay  Commission  as  wellas  Hon’ble  Finance
 Minister  have  repeatedly  announced  that  overtime  allowance  should  be  discouraged.  So,
 please  let  mz  know  whether  he  has  made  any  assessment  as  to  how  much  they  are  spending
 annually  on  overtime  allowance  and  how  many  educated  unemployed  persons  can  be  em-

 ployed  by  stopping  the  overtime  81101/72.1106 ?

 Shri  Balgovind  Verma:  Sir,  it  is  under  the  consideration  of  the  Government  as  to
 So  far  Government  have  not  taken  any  decision how  much  overtime  should  be  allowed  by  us.

 in  this  regard.  The  Government  have  decided  i in  regard  tothe  Third  Pay  Commission  of
 labour  that  there  should  be  status  quo  in,  regard  to  the  overtime  allowance  being  paid  at
 present.  The  status  quo  should  remain  in  this  regardin  non-industrialinstitutes  as  well  as
 Indas‘riai  establishments  till  the  decision is  taken  by  the  Government.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Is  it  a  fact  that  the  Government  had  formulated  any
 crash  programme  for  providing  jobs  to  unemployed  persons?  I  want  to  know  the  number  of

 Is  it  also  a  fact persons  benefited  under  this  programme  and  the  amount  incurred  thereon.
 that  this  crash  programme  has  crashed?

 Shri  Balgovind  Verma:  It  is  a  fact  that  crash  programme  was  started  here  during
 the  last  year.  Last  year  we  had  Rs.  50  crores  for  this,  which  has  not  been  spent

 About  Rs.  33  crores  have  been  spent.  This  amount  was  to  be  spent fully  during  the  year.
 by  the  State  Governments  and  they  could  notfully  utilize  it.  We  have  not  got  exact  figures
 but  employment  has  been  provided  to  asubstantial  number  of  people  under  this  crash  pro-
 gramme

 Shri  Shyamnandan  Mishra:  To  how  many?

 Shri  Balgovind  Verma:  We  have  not  got  the  figures  at  present.  We  willprovide  these

 figures  to  him.

 Shri  Ram  Singh  Bhai  Verma:  Tne  hon.  Minister  has  stated  that  the  main  features
 of  the  labour  policy  are  to  raise  productivity  and  create  more

 employment,  but  instead
 of  creating  more  employment  the  money  is  paid in  the  form  of  overtime  allowance.  Is  it
 not  aZainst  the  labour  policy ?

 ShriBalgovind  Verma:  Itis
 paidi  in  view  of  the  excess  work.  We  thought  that  those

 w9ar2  already  inserviceshould  95  given  a  chance  to  workfor  extra  hourssothat  the  work
 could  bz  finished  early.  Moréover,  the  Pay  Commission  has  recommended  the  a  bobition  of
 overtim?  allowance  instead  of  cash  payment  the  overtime  work  will  be  compensated  in  the
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 oe

 form  of  leave.  If  the  working  hours  are  more  than  48  hours  per  week,  the  -xCESS  hours
 will  be  counted  in  the  over-time.  The  Governmenthas  yet  to  take  a  decision  On  it.

 शो  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  देखने  पर  ज्ञात  होता  है  कि
 उनकी

 उपलब्धि  केवल  निर्धनता  तथा  बेरोज़गारी  का  विकास  है
 ।  क्या  सरकार  पांचवीं  योजना  में

 निर्माता  तथा  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिये  समुचित  धन  की  व्यवस्था  करेगी ?

 शी  बाल  गोविन्द  वर्मा  :
 आधिक  विकास  को  नया  रूप  दिया  जा  रहा  पांचवीं

 योजना

 में  हम  कई  ऐसे  काम  करेंगे  जिनहें  कि  हम  हाथ  में  ले  चुके  हैं  ।  वर्ष  1972-73  के  दौरान

 राज्यों के  लिये  26  करोड़  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  0.  50  ड

 रुपए  की  व्यवस्था  इस  आशा  से  की  कि  इतना  ही  घन  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्नों  की  ओर

 से  भी  मिलाया  जाएगा  जिससे  3.70  लाख  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किए  जा  सकेंगे

 इसके  कुछ  विशेष  उपाय
 भी

 किये  गए  हैँ  और  इसके  लिये
 100

 करोड़  रुपए
 अलग  से  रखे  गए  हैं  ।  वर्ष  1973-74  में  राज्य  मंत्रालयों  को  अपनी  अपनी  योजनाएं

 am करने  को  गया  था  ।  उन्होंने

 योजनाएँ  AT  है  और  ayTay  आशीन  ने

 उ

 स्वीकृति दी  है  ।  के  अपत  योजनाएं  Ks)  सहा  at  रहे  हे  जिस

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहिए  कि  हम  समुचित  धन  जटा  रहे  हैं  ।  लम्बा भाषण  दीजिए  ।

 कलकत्ता  निर्यात-कर्ता  तथा  क्लीयरिंग  एजेन्ट  संघ  द्वि  हड़ताल  का  नोटिस

 *264.  श्री  समर  गह  क्या  श्रम  मंत्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  निर्यात-कर्ता  तथा  क्लियरिंग  एजेंट  कर्मचारी संघ  ने
 23  1973  से  निरंतर  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया  हैं

 यदि  तो  हड़ताल  के  नोटिस  में  किन  मामलों  को  उठाया  गया  है

 क्या  संबंधित  आयात-कर्त्ता तथा
 निर्यात-कर्त्ता

 फर्मों  के
 प्रबन्धकों

 का
 सम्मेलन  बुलाकर

 कम  चोरियों  की  बैध  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  नौवहन  मंत्रालय  के  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  की  गई

 यदि  तो  ऐसे  प्रयास  के  क्या  परिणाम  निकले  ;  और

 यदि
 तो  क्या  सरकार  का  विचार  संघ  दवारा  उठाए  गए  मामलों

 का
 उचित

 हल  निकाल

 कर  हड़ताल  को  टालने  के  लिय  जिसकी  धमकी  दी  गई  है  कोई  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  जी  हां  ।

 )  हड़ताल  का  नोटिस  20  मांगों  से  संबंधित  था  ।  एक  विवरण  जिसमें  इन  मांगों

 की  सूची  दी  गई  सदन  के  मेज  पर  रखा  गया  है  ।  f

 और
 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ  कोई  विचार-विमर्श  नहीं

 गया  क्योंकि  व  सीधे  संबंधित  नहीं  थे  ।  16,  20  और  22  1973

 इसके को  सहायक  श्रमायुक्त  कलकत्ता  दुबारा  समझौता  कार्यवाहियां  की  गई  थीं  ।

 बीस  नियोजकों  के  साथ  अलग-अलग  समझते  किए  गए  थे  और  कुछ  नियोजकों दवारा  समझोते  किए  जाने  की  सद्भावना  हैं  ।  यूनियन  ने  पन्द्रह  दिनों  के  लिये  हड़ताल

 स्थगित  कर  दी  है  ।
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 विवरण

 1.  बतन  मान

 लिपिकों  कर्मचारी-वग

 पर्यवेक्षक  325-25-425-25-525-30-705  रू०

 लिपिक  रु०

 (  पत्तन  गोदाम

 250-15-340-20-440  रु०

 कष्टम  गोदाम

 चपरासी  और  रू०

 कूपर  और  रु०

 कार  चालक  और  लारी  रु०

 1-4-1973  से  समस्त  कर्मचारी  वर्ग  और  उप-कर्मचारी-वर्ग  के  वेतन  उनके  संशोधित  वतन-मानों

 में  फिट  कर  दिए  जाने  सेवा  के  प्रत्येक  पांच  वर्षों  या  उससे  कम  के
 लिय  एक  फिटमेंट

 और  अधिकतम  3  फिटमेंट  तक  देनी  चाहिएं  ।

 2.  महंगाई  भत्ता  :  समस्त  कम  चारी-वर्ग  और  उप-कर्मचारी-वर्ग  को  बंगाल  चेम्बर  आफ

 कामर्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  के  क्रमशः  मध्यम  वर्ग  और  श्रमजीवी  at  संबंधी  सूचकांकों  के  अनुसार

 महंगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहियें  ।

 3.  टिफिन  प्रत्येक  श्रमिक  को  यह  45  wa  प्रति  माह माह  अथवा  2  रुपए  प्रति-किये

 दिन  की  दर  से  दिया  जाना  चाहिए  ।

 4.  मकान  मकान  किराये  की  बाबत  प्रत्येक  श्रमिकों को  15  प्रतिशत  मज़दूरी  दी

 जानी  चाहिए  ।

 5.  साहित्यिक  मजदूर  :
 सभी  नैमित्तिक  मज़दूरों  पर  काम  करने  को  तात्कालिक

 प्रभाव  से  स्थायी  बनाया  जाए  और  उन्हें  1,  उप-कर्मचारी-वर्ग  में  दर्शाए गए  वेतनमान

 में  फिट  किया  जाना  चाहिये  और  ऊपर  2  में  दिखाया  गया  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये  ।

 6.  सर्वोपरि  भत्ता  सामान्य  art  घंटों  के  बाद  करने  के  लिये  यह  सभी  को  सामान्य

 मज़दूरी  और  महंगाई  की  दुगनी  दर  से  दिया  जाना  चाहिये  |

 7.  छ्ठड्दी  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रत्येक  श्रमिक  को
 30

 दिन  की  विशेषाधिकार छुट्टी

 ज्यादा  ज्यादा  180  दिन  जमा  हो  सकती  पूरे  वेतन  सहित  दी  जानी

 चाहिए

 प्रत्येक  श्रमिक  को  प्रति  वर्ष  जमा  होने  15  आकस्मिक  छुट्टियां दी  जाएं
 |

 प्रति  वर्ष
 15

 दिनों  की  बिमारी  छुट्टी  पूर्ण  वेतन
 के

 साथ  और
 15

 दिनों  की  आधे
 वेतन  के  जो  120  दिनों  तक  पूर्ण  वेतन  के  साथ  और  120  दिनों  तक  ad  वेतन  के

 साथ  जमा  हो  सकती  जाय
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 पीला
 मौखिक

 उत्तर

 कार्य  के  घंटे  :  कार्य  दिनों  में  1  घंटे  के  अवकाश के  साथ  10
 बजे  हिन  से

 5  बजे
 हन  तक  भर  शनिवारों को  10  बजे  पूर्वाह्न  से  1  बजे  अपराहन  तक

 |

 9.  हरेक  वर्ष  परक्राम्य  लिखित  अधिनियम  एक  आई०  एक्ट  के  अनुसार  ने

 नए सरकार  दवारा  घोषित  छुट्टियां  दी  जायें  ।

 पर 10.  ग्रेच्युटी :  इसका  भुगतान  सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  एक  महीने  की  मजूरी  की  दर

 महंगाई  जो  आखिर
 में

 लिया  गया  वर्ष  या  उसके  के  लिए 20  म  हितों की

 अधिकतम मजूरी  की  शतं  किया  जाय  ।
 =

 ह
 11.  भविष्य  निधि  मजूरी  में  प्रतिशत  की  दर

 से  er a  की  जाये  और  उतनी  ही
 नियोजक  दवारा  श्रमिकों  के  भविष्य  निधि  में  अंशदान  के  रूप  में  दी  जाय  ।

 12.  चिकित्सीय  कमंचारियों  तथा  उनके  परिवारों  के  आश्रित  सदस्यों  के

 खां  पर  चिकित्सीय  देखा  ख  की  व्यवस्था  की  जाये  |

 13.  उप-कम  चारी-वग  को  नीचे  दर्शाया  गए  तरीक  से  वर्दियां दी  जायें  : क

 ग्रोवर  प्रत्येक  एक
 जोड़ा  बूट  और  एक  जोड़ा  जुराबों  के  साथ  पतलूनें  और

 पूरे  बाजू  की  दो  कमीजें दी  जायें  ।

 ॥  जोड़ा  प्रत्येक  दूसरे  एक  गम  पेंट  और  एक  गर्म  कोट  दिया  गाव

 )  वर्षा  ऋत  :  सभी  उप-कमंचारियों  और  aaa  कर्मचारियों को  एक  छाता  या

 दी  जाय

 14.  पदोन्नति
 :  पदोन्नति  के  लिये  पर्याप्त  अवसरों

 की
 उ

 श्रेष्ठ  और  योग्य  उम्मीदवारों  के  लिये  निम्न  से  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  के  मार्गों  ae
 ह कया  जाय  |  वरिष्ठता  और  दक्षता  के  आधार  पर  25  प्रतिशत  ada  श्रेणी  के

 लिपिकीय  कमंचारियों  को  में  पदोन्नति  किया  जाये  ।

 जी
 15.  सर्तो  नई  भर्ती  के  लिये  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  प्राथमिकता  दी  जाये  विकलांग है

 के  पत्तों  और  आश्रितों  को  उनको  योग्यतानुसार  काम  दिये  जायें  ।

 थ

 16.  पदनाम :  सामान्य  रूप  में  कर्मचारियों  के  पदनाम  और  विशेषरूप  से  बाह  1  कर्मचारियों

 के  पदनाम  नीचे  बताय  गए  तरीके  से  बदले  जायें  —

 क विमान  पचास  इस  प्रकार  स  बदला  जाय  थ

 जीटी  सरकार
 पत्तन  आयुक्तों  का  सहायक

 कर्स्टन  सरकार
 =

 कस्टमर्स  सहायक  |

 ह
 17.  लाइसंस  को  बदली :  कस्टम  या  पत्तन  आयुक्तों  से  लाइसेंस  के  हस्तान्तरण  के  मामले

 पहले  के  नियोजक  से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  को  स  प्त  कर

 द

 ल  बत

 साइत  नम्र  जाद  pega  दो  लेहु

 पग  फ गर  किया

 चाहिए  |

 धि  सेवानिवृत  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों  की  सेवाओं  को
 तुरंत  समाप्त  feat  जाये

 और  उनके  स्थान
 पर

 बेरोजगार  युवक  व्यक्तियों  को  भर्ती  किया  जा ना  चाहिये  ।.
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 19.  धुलाई  भत्ता प्रत्येक  उप-कर्मचारी  को  10  रुपए  प्रति
 माह  जाना  चाहिये

 |

 20.  आयात-कर्त्ताओं-निर्यात-कर्त्ताओं  और  निकासी  तथा  अन्वेषण  अभिकर्त्ताओं  दवारा  नियोजित
 मजदूरों का  नियमितिकरण  ।

 at  समर  सरकार  सदा  हम  पर  ही  हडताल  कराने  का  दोष  लगाती  है  परन्तु
 उनके  ae  सम्मेलन  में  जिनका  मैँ  ने  उद्घाटन  किया  मने  हडताल न  करने  का

 अनुरोध  था
 और

 उन्हें  अपनी  शिकायतें  दूर  कराने  के  लिए  सभी  न्यायोचित  उपाय

 करने  की  सलाह  दी  थी  ।
 इसीलिए  उन्होंनें  हडताल  स्थगित  कर  दी  है  ।  तो  क्या  सरकारी

 क्षत्र  में  निर्यातकों  और  क्लियरिंग  एजेंटों  के  कमंचारियों  भिन्न-भिन्न

 वेतन  मान  तथा  अन्य  लाभ  प्राप्त  है  जबकि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  दूसरी  प्रकार  के  वेतन

 मान  आदि  मंत्री  महोदय  ने  अभी  बताया  है  कि  केवल  70  नियोजकों ने  अपने

 कर्मचारियों  के  साथ  कोई  समझौता  किया  है  जबकि  शेष  नियोजकों  ने  ऐसा  करने  से  इन्कार

 aq
 कर  दिया  है  जिसस  कर्मचारियों  at

 न
 केवल  सेवा  संबंधी  भविष्य  का  खतरा  है  बल्की  उन्हें

 लाभ  भी  प्राप्त  नहीं  है  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  हैँ  ।

 म

 श्री  बाल
 गोबिन्द

 वर्मा  इस  मामले  पर  समझौता  वार्ता  जारी  म  इस  समय  सभा
 कुछ  नहीं  कहूंगा

 at  समर  यदि  इन  संघों  के  प्रतिनिधि  केन्द्रीय  मंत्रियों  से  उनकी  सलाह  और

 मागंदशंन  पाने हेतु  मिलने  के  इच्छुक हो  तो  क्या  इसके  लिए वे  सहमत  होंग े?

 हं  श्री  एस०  ato  गिरी  :  बया  उनके  मंत्रालय  में  रखी  गई  मांगों  के  संदर्भ में  सरकारी

 और  गैर  सरकारी  दोनों  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  का  अध्ययन  किया  है  ?  उनका

 कहना  है  कि  समझौता  वार्ता  चल  रही  है  परन्तु  यदि  दोनों  क्षेत्रों  में  इन  शर्तों  में  विषमता

 है  तो  श्रम  मंत्रालय  क्या  कदम  उठाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  विशिष्ट प्रश्न  है

 श्री  समर  गुह  :  यही  तो  मुख्य  प्रश्न है  ।

 | अध्यक्ष  महोदय  :  वह  श्री  गिरि  है  और  आप श्री गृह  है
 हो  तो  मैँ  उस  की  जरूर  अनुमति  दुंगा  परन्तु  आपके  लिए  तो  मुझे  चिल्लाना  पडता  है  और

 बीच  उठकर  खड़  हो  जाते  मेँ  ने
 उनका

 ध्यान  दिलाया  है
 और

 वही  इसे
 मान  सकते  है  या  नहीं  ।

 श्री  बाल  गोबिंद वर्मा  :  हमने  सरकारी  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  भद  नहीं  रखा

 हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  समझौता  वार्ता  सहायक  श्रम  आयुक्त  कलकत्ता

 के  साथ  जारी  है  और  हमें  आशा  है  कि  समझौता  हो  जायगा  ।

 att  एस०  बी०  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  दोनों  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों  की  सेवा
 q  सरकार

 इस
 विषमता

 को  कैसे  दूर  करेगी
 ?

 इसका  उत्तर  नहीं
 मिला मत  भिन्न

 यदि

 श्री  गोविंद  वर्मा  सौ  नियोजक  है  और  उनमे  से  26
 के  समझौते हो  चुके  हूँ ~

 शेष  के  साथ  बात  चीत  at  रही  है  और  आशा  है  कि  वे  मान  जाएंगे  ?

 श्री  समर  क्या  सरकारी  और  गेर  सरकारी  क्षत्र  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों

 में  फरक  जब  सदस्य  महोदय  के  इसी  प्रश्न
 का

 उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  दिया  तो  मैं  ने
 सोचा  कि  इसे  पूछना  चाहिये  ।
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 जब
 ,  तक  नहीं  पूछा

 पिता  संतुष्ट अध्यक्ष  महोदय  उनके  द्वारा  यह  प्रश्

 थे  ।  अब  वह  संतुष्ट  है  तो  आप  खडे  हो  गए  हैं

 थ्री  समर  गह :  ag  संतुष्ट नहीं  हैं

 a  दीनन  भट्टाचार्य  :  कया  बम्बई  और  मद्रास  में  कलियां  एजेंटों  और

 डोर  कर्मचारियों  कौ  सेवा  शर्तों  आदि  के  भिन्न  होने  की  शिकायतें है  यदि

 सरकार का  विचार  कोई  विधान  cay  a  ही  देश  पि  क  सभी
 पलना

 arf  के

 कमंचारियों की  सेवा  शर्तें  समान  हों  ?

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा :  यह  पृथक  प्रश्न है

 श्यो  दीनन  विवरण  के
 अनुसार  शिकायतें

 ताग

 और  सेवा  शर्तों  के  बार

 में  है  और  कलकत्ता  और  बम्बई  की  सेवा  शर्ते तें  भिन्न है  ।  हैं

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा :  जहां भी  समझौता  वार्ता की  गई  है  वहां
 जतन

 कर्मचारी मान  गए  हैँ  और  नियोजकों  ने  बम्बई  में  लागू  सेवा  नियम  तथा  शर्तें  लागू  करना  &

 मान  लिपा  है  ।  शेष  भी  मान  जाएंगे  और  वही  सेवा  शर्तें  लागू

 शो  दीनन  जब  कलकत्ता  के  स्टिवेडोरों ने  बोनस  की  मांग  की  तो  नियोजकों

 ने  उसे  मान  लिया  जब  कि  बम्बई  में  आपत्ति  उठाई  फिर  समान  सेवा  शर्तें  क्यों

 लागू  नहों  की  जाती  ?

 wa  मंत्रो  रघुनाथ  कलकत्ता  और  मद्रास  में  बोनस  का  ब्  सम्बन्ध

 पक्ष ों  की  बातचीत
 से  हुआ  ।  इस  समय  जबकि  समझौता  वार्ता  जारी  है  हम  कोई  राय

 नहीं  देना  चाहते  |  आशा  है  यह  वार्ता  शीघ्र  समाप्त  हो  जाएगी  ।  यदि  कोई  कठिनाई

 तो  मामल  पर  विस्तार  से  विचार  करके  कोई  हल  निकाला

 गट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  दारा  एक  सामान्य  पश्चिम  ए  दिया  नीति  का  निर्धारण

 265.  श्री  मधु  दण्डवत  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  एशिया  के  में  एक  सामान्य  नीति  बनाने  के  लिए  अन्य  qe

 निरपेक्ष  राष्ट्रों  से  सम्पर्क  करने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ge
 पाल  :

 हाल  मे  हुए  सूद  के
 होने  के  बाद  गुट-मुक्त

 देशों के  ने  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  में  मुक्त  देशों  के  ee  वक्तव्य  त प  fer  करने  के  लिए  संयुक्त

 पर  विचार  करने  के  लिए  अपने  बीच  सम्पर्क  जारी  रखने  का  निश्चय  व्यक्त  किया  गया  था ॥

 विचार
 सुरक्षा  परिषद  के  गुट-मुक्त  सदस्यों  ने  परस्पर  गम्भीर  सलाह  मशविरा  किया  और  परिषद  के

 में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की
 ।

 उन्होंनें  संयुक्त  राष्ट्र  आपात  सेना  के  गठन
 का  प्रस्ताव  रखा  और  बाद  में  इसकी  स्थापना  में  सक्रिय  भाग  लिया  ।

 अभी  कुछ  समय  पहले  भी  इस  dad  में  विचार  विमश  हुआ  विशेषकर  गुट-मुक्तਂ

 समन्वय  समिति  के  अध्यक्ष  एवं  सदस्य  देशों  के  इस
 का

 उद्देश्य  था--सर्चिग की  स्थिति  विचार-विनिमय करके  अपने  दृष्टिकोण  में  तालमेल  बैठाने  के  लिए  बैठक

 बुलाना |

 11.
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 इस  समस्त  विचार-विमर्श में  भारत  ने  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  है  ।

 पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  पर  गट-मुक्त  देशों  के  विचार  अल्जीयर्स  शिखर  सम्मेलन

 घोषणा  में  और
 10

 अक्तूबर  ,  1973  को  ms  में  उनके  प्रतिनिधियों  दवारा

 किए  गए  झा  में  प्रकट  किए  हे
 ।

 इसकी  मुख्य  बातें  है
 :

 पश्चिम  एशिया  में  न्यायोचित

 एवं  स्थायी  इजराइल  द्वारा  अरब  क्षेत्रों  खाली  किया  जाना  और  फिलिस्तीनी
 लोगों

 के  गुट-मुक्त  देशों  दवारा  प्रायोजित  और  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  पारित
 प्रस्ताव  स०  340  म  माँग  की  गई  थी  कि  तत्काल  और  पूर्ण  युद्ध  विराम  लागू  किया  जाय  और
 22

 अक्तूबर  1973  की  स्थिति  पर  लौटा  जाए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत
 :

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राष्ट्र  संघ  में
 गुट-नीलपक्ष  बैठक  जिसका  अपने  उत्तर  में  मन्त्री  महोदय  ने  उल्लेख  किया

 श्री  qT ~f_o4f  की  मानकों  यात्रा  बिचार  जिसके  दौरान  श्री  निक्सन
 और

 सोवियत  प्रतिनिधियों  की  बातचीत  में  उन्होंने  एक  दूसरे के  प्रति  एक  आचार  संहिता  बनाई

 जिसमें  उन्होंने  यह  संकल्प  किया  था  किवे  अरब  और  इजरायल  के  बीच  संघर्ष  जसे  क्षेत्रीय

 संघर्षों  को  इतना  न  बढन  दें  कि  उनमें  पारस्परिक  संघर्ष  की  स्थिति  dar  हो  और  वे  इसके

 लिए  भी  सहमत  हुए  थे  कि  एक  दूसरे  की  गठबन्धन  व्यवस्थाओं  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे

 अथवा  महत्व  कम  नहीं
 wat और  अरब  देशों  इजरायल  जैसे  किसी

 क्षेत्र  में  एक  दूसरे  के  प्रभाव  को  कम  नहीं  करेंगे  ?

 at  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  प्रश्न  इस  प्रश्न  के  दायरे  में  नहीं  आता  ।  श्री  निक्सन  और

 सोवियत  प्रतिनिधियों  के  बीच  हुई  बातचीत  पर  मेरे  लिए  कोई  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं
 होगा

 Sto Ay zugaq सध  दण्डवत  :  श्रीमान  क्या  आपकी  भी  यह  राय है  कि  यह  प्रश्न  असंगत है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  सामान्य  पश्चिम  एशिया  नीति  बनाने  के  लिए  अन्य

 गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  से  सम्पकं  करने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  की  गई  है  ।  यह  राष्ट्रपति

 निक्सन  और  सोवियत  रुस  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत
 :

 प्रम  का  दुसरा  भाग  इस  प्रकार  है  तो  cede  मुख्य  बात
 कया

 बी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  गुट-निरपेक्ष  ताकतों  के  बारे
 में  है

 ।
 मैं  इस  बारे  में  आपसे  बहस

 करने  नहीं  मैं  केवल  संगति-असंगति  के  बारे  में में  कह  सकता
 हम

 अपने
 क्षे

 में  इस  पर  चर्चा  करेंगे  |

 मधु  दण्डवत  :  मैं
 अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न

 पूछूंगा
 ।  यह  भी  एक  अलग  प्रकार

 से
 इससे

 सम्बन्धित  है  ।
 अमेरिका  और  रुस  के

 बीच
 तनाव  में में  कमी  हो  रही  है  ।  मगर  तनाव  में

 कमी से  अरब-इजरायल युद्ध  जैसे  क्षेत्रीय  संघर्षों की  सम्भावना से  इनकार  नहीं  किया  जा

 जिनमें  विरोधी  पक्षों  को  हथियार  और  सामग्री  उपलब्ध  करने  में  दोनों  सम्बद्ध  हो

 सकत  लेकिन  जब  तक
 dad

 एक  निर्धारित  सीमा  तक  रहती  है  और  किसी  भी  बडी
 ताकत  के  स्थानीय  प्रभाव  को  गम्भीर  रूप  से  क्षति  नहीं  |

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा

 कि  क्या  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  लिए  यह  चिन्ता  की  बात  नहीं  हैं  कि  दो  बडी  ताकतों  सोवियत
 ea  और

 अमरिका  ने  बस्तृतः  दो  संघर्ष  Nei  राष्ट्रों  को  हथियार  और  अन्य

 ge

 सामग्री  देकर सहायता  की  ?  इन  बडी  ताकतों  ने  दोनों  देशों  के  बीच  संघर्ष  को  स्थायी  रूप  दिया  .  .

 12



 29  1973  उत्तर

 श्री  amar  रवि  यह  असामयिक है

 प्रो०  मधु  दण्डवते :  अपने से  भिन्न  दृष्टिकोण को  सुनने  की
 भी  सहनशक्ति  रखिये

 ।

 नीय  सदस्य  को  प्रश्न  के  दायरे  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  करना
 बल्कि  आपको

 इस  बारे में  frig  करना  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  गुट-नीलपक्ष राष्ट्रों  के  लिए  यह

 चिन्ता  की  बात  नहीं  कि  बड़ी  ताकतों  ने  संघर्ष  को  स्थायित्व  प्रदान  has  और  शान्ति कला कवल
 का

 आदेश  aa  का  कार्य  इसके  विपरीत  क्या  आप  यह  नहीं  चाहेंगे  गुट-निरपेक्ष

 देश  एक  रचनात्मक  वैकल्पिक  नीति  का  अनुसरण  जो  अधिक  रचनात्मक  हो  और  बडी

 ताकतों  की  सत्तात्मक  भूमिका  के  लिए  एक  बहतर  विकल्प

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  अपने  आपको  प्रश्न  से  के  दायरे  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।

 प्रो०  AY  दण्डवत  ने  कहा  कि  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  हर  समय  बात  मत  करिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  Sir,  he  is  putting  forth  his  views,  but  why  are

 you  reprimanding?  You  may  disallow  his  question  if
 it  is  irrelevent.

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहली  बार  as  नहीं  हुए  है  ।  वह  बार-बार  क्यों  खडे  A  जात

 श्री  सध  लिया  ae  बार-बार  खडे  नहीं

 प्रो०  मध  दण्डवत  कार्यवाही  वृतान्त  में  रहने  दीजिए  कि  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  ar

 उत्तर  देने  से  wey  महोदय  इन्कार  किया

 अध्यक्ष  महोदय :
 बह  अपना  प्रश्न  पूछ  चुके  है

 ।
 मन्त्री  महोदय  को  उत्तर  देने  दीजिए

 |

 वह  हर  बार  हस्तक्षेप  क्यों  करते

 at  सुरेन्द्र  पाल  सिह  पश्चिम  एशिया  की  घटनाओं  के  बार  में  गट-निरपेक्ष  राष्ट

 स्वाभाविक रूप  |  sae  दवारा  अपनाई  जाने  वाली  नीति  और  रुख  की  उनके

 प्रतिनिधियों  ने  स्पष्ट  रूप  से  व्याख्या  की  है  ।  उन्होनें  इजरायली  आक्रमण  की  स्पष्ट  रूप  से

 निन्दा
 की

 है
 ।

 उन्होनें  फलस्तीनियों  के  अधिकारों  का  भी  पूर्ण  समर्थन  किया  है
 ।

 इन
 सब  बातों  की  स्पष्ट  व्याख्या  की  गई  है  ।  अन्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  fe  गट-निरपेक्ष

 ma  जो
 भी  निर्णय  अथवा  कायंवाही

 की
 उसकी  अरब  मित्र  देशों  को  जानकारी

 है  और  वह  हमारी  सहमति से  लिया  गया  है  ।  ह्म
 लगातार

 उनके  सम्पर्क  में  रहे  है  ।

 हम  उनके  दृष्टिकोण  और  उनकी  विचारधारा  से  परिचित है  और  जो  कुछ  हमने  कहा

 वह  उनसे  परामर्श  करने  के  बाद  कहा  है  ।  इस  लिए  बार  में  अस्पष्ट  अथवा  उदासीन

 होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 at  निकालकर
 ~

 म
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अरब  राष्ट्रों  को  गुट-निरपेक्ष  समझन

 सम्बन्ध  में  सरकार  का  ah  क्या  है  जब  कि  उन्होंने  इजराएल  के  विरुद्ध  अपना  गुट  बना
 लया है  ?

 थी  सुरेन्द्र  पाल  सिह :  माननीय

 =,

 शब्द  at  गलत  व्याख्या  कर

 सहे  + |  अरब  हुंह
 का

 गुर  नहीं

 क्षेत्र
 को

 खाली  कराने  के  सीमित  उद्देश्य
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 शो  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  यह  तो  स्नेह  मिलन  है  ।  गुट  नहीं  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 पश्चिम  एशिया  संकट  में  भारत  भूमिका  की  वजह  से

 अरब  शिखर  सम्मेलन ने  गट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  से  निर्णयात्मक  रूप  से  कार्यवाही  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  है  ।  म
 रूप  से  कार्यवाहीਂ  पद  के  बार  में  भारत  सरकार  की

 त्र
 जानना  चाहता  न  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  साधारण  प्रश्न  यह  है  कि  नया  सामान्य  पश्चिम  एशिया  नीति  बनाने  के

 लिए  अन्य  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  से  सम्यक  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 भी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  इस  बार
 ~

 A  पहल  सभी  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  प्रश्नों  को  संगत  और  असंगत  घोषित  करने  के  अपने  अधिकार

 का  त्याग करता  हूं  ।

 श्री  सुरेन्द्र पाल  fag:  प्रश्न  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों पर  आाधारित

 है  ।  हमें  अरब  शिखर  सम्मेलन  में  लिये  गये  किसी  निर्णय  की  अधिकृत  जानकारी  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  ।  जैसे  ही  हमें  जानकारी  मिल  हम  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करेंगे
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैँ  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  परम्परा का  हम

 सरण  कर  रहे  उसकी  वजह  से  हम  चार  या  पांच  प्रश्नों  पर  ही  बहस  कर  पाते  है  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  यंह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न
 है  |

 माननीय  सदस्य  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बीच  में  से  शुरू  करता  फिर  बाई
 ओर

 जाता  हूं  और  उसके

 बाद  दाई  ओर  जाता  हूं  ।

 श्री  मधु  लिमये
 :

 आप  बाई
 ओर

 जा  सकते  फिर  दाई
 ओर  और

 फिर  आगे  और
 { गा  बाद  ite  जा  सकत

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आपक  मामले  में  आप  पिछड़े  नहीं  है
 |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  non-aligned  countries  had  asked
 for  the  restoration  of  peace  in  West  Asia  on  the  basis  of  old  resolution  in  which  Israel  was
 ask:d  to  vacate  Arab  territories.  Is  the  honourable  minister  aware  that  there  are  certain

 11]  2.1”  1  Slay ne  d  countries  which  do  not  agree  to  this  part  of  the  resolution  that  Arab  countries

 should  accept  the  existence  of Israe

 ShriSurendra  Pal  Singh  :  Mr.  Speaker,  Sir,  there  is  no  such  country  among  the  non
 aligned  countries.  Perhaps,  there  might  be  two  or  four  such  countries  who  might  not  be

 prepared  to  recognise  Israel.  But  so  far  as  vacation  of  territory  by  Israel  is  concerned,
 allofthem  agree  to  it.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Both  the  questions  are  related,  how  could  these  be  se-

 parated.

 Mc.  Speaker:  Now  youhave  not  todothat.  They  have  todoit.  We  are  not  able  to
 solve  our  problems  and  you  raise  the  problem  of  other  people.
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 8  1895  (7%)  मौखिक  उत्तर

 श्री  इखजीत गुप्त  :  तक  हम  समझते  भारत  और  राष्ट्र  संघ  के  अन्य

 निरपेक्ष  राष्ट्रों  ने  उस  स्वेसम्मत  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  जिसका  एक  मुद्दा  इजरायल

 के  अस्तित्व को  एक  अलग  राष्ट्र  के  रूप  में  मान्यता  देना है

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  पश्चिम  एशिया  at  लगातार  विस्फोटक  स्थिति  को  ध्यान  में

 रखते  हए  और  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इजरायल  अपने  कब्जे  वाली  कमी

 को  खाली  करने  के  बारे  में  राष्ट्र  संघ  के  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहा  और
 फिर  से  संघर्ष  भड़क  उठने  की  सम्भावना  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  और  इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  जैसी  कि  आज  की  जानकारी  है  कि  अरब  शिखर  सम्मेलन

 में  जिन  नौ  मुद्दों  पर  सहमति  हुई  है  उनमें  से  एक  यह  है
 कि

 वे  अपने  पक्ष  का  समर्थन
 करवाने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्बन्ध  और  तालमेल  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्र  संघ  में  किये  गय  अपने  प्रयासों  के
 क्या  भारत  राष्ट्र  संघ  के  बाहर  अर्थात च्च्  राजनयिक  माध्यम  से  अपने  प्रभाव  का  उपयोग

 करने  के  लिए  कोई  पहल  कर  रहा  है  ताकि  संघ  के  प्रस्ताव  का  उचित  क्रियान्वयन

 करके  संघ  की  fa  को  रोका  जा  सके  ?  इस  सम्बन्ध  में  क्या  आपने  कोई

 get  की  अथवा  पहल  करने  का  विचार  है
 ?

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  :  पश्चिम  एशिया  में  एक  न्यायोचित  और  शान्तिपूर्ण  समाधान  खोजने

 के  बारे  में  भारत  सभी  गुट-निरपेक्ष  और  अन्य  मित्र  राष्ट्रों  के  साथ  निकट  सम्पर्क  में  है  ।

 राजनयिक  मोर्चे  पर  भी  भारत  द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री  इयामनन्दन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बड़ी  ताकतों  और  निश्चित

 रूप  से  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  ने  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  पेश  किया

 मैँ  यह  चाहता  हूं  कि  sat  शान्ति  सेना  में  योगदान  करने  के  लिये  राष्ट्र  संघ
 a  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  से  अनुरोध  किया  है

 ?

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  आपात
 शास्ति  सेना

 में
 योगदान  करने  के  लिये  राष्ट्र  संघ  के

 ने  अनेक  देशों  से  अनुरोध  किया  है  ।  मेरे  विचार  में  करीब  चार  अथवा  पांच

 देश  आपात  सेना  के  लिये  सैनिक  भेजने  पर  सहमत  हो  गये

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  क्या  बड़ी  ताकतों  और  निश्चित  रूप  से  ग़ट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  ने

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  कोई  पेशकश  की  है  ?

 श्री  सुरेन्द्र पाल  सिह  :  जी  नही ं।

 Shri  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  basic  cause  ofthe  present  West  Asia
 conflict  is  that  the  Palestinians  have  been  deprived  of  their  rights.  No  body  mentions  that
 and  more  importance  is  given  to  the  territories  of  Egypt  and  Syria,  occupied  by  Israel.
 I  would  lik:  to  know  whether  the  Government  of  India  had  put  forward  the  resolution  in
 the  roctatly  11516  conference  of  non-aligned  nations  that  the  main  cause  of  the  struggle  is
 not  the  occupation  of  territories  of  Egypt  and  Syria  by  Israel,  that  has  tobe  vacated  by
 {srael,  but  for  an  ultimate  and  lasting,  solution  it  must  be  re-emphasised that  there  shouldbe
 a  composite  state  of  Jews  and  Palestinians  and  the  displaced  persons  should  be  allowed  to  go
 back  as  this  point  was  emphasised  by  Government  of  India  in  1947-48  that  there  should
 bz  acomyosite  state  of  Jews  and  Palestinians  and  Palestine  should  not  be  divided?

 \

 b2  solved  merely  by  tbe  vacation  ofthe  Arabterritories  occu
 Shri  Surendra  Pal  Singh  We  have  always  taken  thisstand  that  the  problem  would  not

 thatthe  rights  of  Palestinians  are  also  restored:
 pied  by  Israel.

 | है  is  necessary
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 Ora]  Answers  Agrahayana  8,  1895  (Saka)

 AT  कोयला-धुलाई  कारखाने

 *  268.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :

 श्री  राम  भगत  पासवान  :

 क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  नए  कोयला  धुलाई  कारखानों  की  स्थापना  तथा  वर्तमान  कारखानों

 के  विस्तार  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  है  ;

 यदि  at  कितने  नये  कोयला  धुलाई  कारखाने  स्थापित  किए  जाएंगे  ;  और

 उन  पर  कुल  कितनी  धन  राशि  खर्चें  होगी ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  से  पांचवीं यं ira  में
 7  मई  कोयला  शोधनशाला एं  स्थापित  करने  का  विचार  ए  की

 वार्षिक  क्षमता  135  लाख  टन  होगी  |  इन  पर  89.  30  करोड़  रुपया  खर्चे
 आने  का  अनुमान  है  ।

 1.34  करोड़  wa  की  लागत  से  वर्तमान  शोधनशालाओं के  प्रस्तावित  पुनर्गठन
 से  कोयला  साफ  करने  की  क्षमता  5.8  लाख  टन  और  बढ  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  योजना  आयोग  में  विचार-विमर्श  किया  गया  है  ।  निर्णय  के  बारे  में

 तभी  पता  चल  सकेगा  जब  पांचवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy:  Sir,  may  I  knowthe  places  where  the  new  washeries  216.

 proposed
 to  be  constructed?

 Shri  Sukhdev  Prasad:  This  requires  notice.

 अध्यक्ष  महोदय  आपका  अनुपूरक  प्रश्न  समाप्त  हो  गया  है  ।

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy:  May  I  know  whether  the  steps  to  remove  the  shortage  ofਂ

 the  capacity  of  washeries  are  taken  sufficiently  in  advance  or  after  the  shortage  is  felt?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  और  बान  zo  wo  पाई )  वर्ष  1978-79

 तक  142.90  लाख  टन  इस्पात  के  उत्पादन  लक्ष्य  पुरा  करने  की  दिशा  में
 जो  भी  कार्यवाही  है  आवश्यक  की  जायेंगी  और  333  लाख  टन  कोयला  धोने  के  लिये

 क्षत  प्रक्षालन शाला  क्षमता  स्थापित  की  जायेगी  और  य  प्रक्षालन शाला  कोयला  क्षेत्रों

 के  निकट  स्थापित  की  जायेंगी  जिससे  प्रक्षालतशाला  से  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  एक मार्ग
 a

 ही  परिवहन हो  सकेगा

 श्री  Sto  एन०  तिवारी  आज  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  प्रभावित  कोयले  की  कितनी

 आवश्यकता  है  और  हमारा  उत्पादन  कितना  है  और  क्या  सात  नयी  प्रक्षालनशालाओं  से
 मांग  पूरी  हो  जागी

 ऐ

 श्री  fo  ए  पाई :  वर्तमान  प्रक्षालन  क्षमता इसे  समय  देश  के  इस्पात  के  उत्पादन

 के  लिये  आवश्यक  क्षमता  से  अधिक  परन्तु
 बार-बार  बिजली  खराब  होने  तथा  जो  अन्य

 कठिनाइयां  पैदा  की  जाती  प्रक्षालन  क्षमता  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  लिये

 दायी  हमें  इस  बारे  में  पूरी  जानकारी  हम  यह  जानलेवा  प्रयत्न  कर  रहे

 शनी  डी०  Wao  तिवारी  :  उत्पादन  कितना  है  और  मांग  कितनी  है  ?
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 ;  973.0
 लिखित  उत्तर

 श्री  ए०  उत्पादन  अधिष्ठापित  क्षमता  का  75  प्रतिशत  है  लगभग

 110  लाख  टन  |

 कोरस  इंडिया  लिमिटेड  क  अस्थाई  कर्मचारियों  की  सेवा  में  व्यवधान

 *269.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  कया  श्रम  मंत्री  कोरस  इंडिया  लिमिटेड  के  अस्थाई

 कर्मचारियों  की  सेवा  में  व्यवधान  के  बारे  में  26  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 769  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 at  इसमें  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  से  ae  मामला  अनिवार्य

 रूप  से  राज्य  के  कार्यो-क्षेत्र  में  आता  है ।  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना
 के  महाराष्ट्र  में  कम्पनी  के  एककों  में  नियोजित  कुल  826  व्यक्तियों  में  99

 व्यक्ति  अस्सा यी यां  कर्मचारी  हैं  ।  लगभग  तीन  महीनों  की  सेवा  की  अवधि  के  अस्थायी

 कर्मचारियों  की  सेवा  में  एक  या  दो  दिन  के  लिए  नाममात्र  का  विच्छेद  किया  जाता  है
 किसी भी  अस्थायी  कर्मचारी  की  तीन  वर्ष  से  अधिक  की  सेवा  नहीं  जैसी  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  सूचना  दी  दिल्ली  में  इस  कम्पनी  के  एककों  में  68  कर्मचारी हैं  और  ऐसे

 श्रमिकों  की  सेवा  में  जो  कई  साल  लगातार  काम  करते  आ  रहे  नियत  अंतरालों  परਂ
 सेवा  विच्छेद  सम्बन्धी  कोई  मामला  दिल्‍ली  प्रशासन के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।  पीड़ित

 कर्मचारियों
 को

 यह  छूट  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  शिकायतें  सम्बन्धित  राज्य  औद्योगिक  संबंध

 तंत्र  के  पास  ने  जाए  और  मामले  में  आवश्यक  सं  रक्षण  मांगे  ।

 Dr.  Laxmi  Narain  Pandeya:  The  Hon.  Minister  has  agreed  that  temporary  em-
 ployees  are  given  br€aksin  their  services  for  two  or  three  days  after  a  period  of  about
 three  months  service  and  after  that  they  are  reemployed.  May  1  know  whether  this  matter
 has  been  enquiredinto  ?  Thus  they  donot  get  the  Bonus  profits  and  the  profits  oftheir
 provident  fund  deposits.  May  know  whether  an  enquiry  will  be  made  into  such
 casess

 Shri  Balgovind  Verma  :  This  question  was  asked  in  July  last  also.  We  are  doing  cor-
 respondence  with  the  State  Governments.  Information  has  been  made  available  by  the
 Governments  of  Maharashtra  and  Delhi.  We  are  yet  to  get  information  from  Ben  galand थि
 ह Karnataka.  As  regard  Maharashtra  they  have  recently  passed  Recognition  of  Trade  Unions
 and  Prevention  of  Unfair  Labour  Practices  Act,  1971.  They  are  going  toimplement  ‘it  vey
 ४०01  and  they  propose  to  take  action  against  such  Cases.

 As  regards  Delhi,  we  have  no  information  of  such  cases,

 नए

 प्रश्नों  के  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 इण्डियन  लाइनिंग  कलकत्ता  के  बेरोजगार  श्रमिक

 *o66.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सरकार  द्वारा  कोककारी  और  गैर  कोक कारी  कोयला

 खानों  का  सरकारीकरण  किए  जाने  के  बाद  इंडियन  माइनिंग
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 कलकत्ता  तथा  इंडियन  माइनिंग  फेडरेशन  और  जाये  af  कलकत्ता  के  कर्मचारी

 बेकार  हो  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इन  कर्मचारियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 भारों  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  डी०  ए०  a

 चूंकि  कोयला
 खान  1973  में  दी  गई  परिभाषा  के

 अनसार  इंडियन  माइनिंग माइनिंग  इंडियन  माइनिंग  फेडरेशन  और  ज्वाइंट  किंग  कमेटी

 उन  कोयला  खानों  के  अंतर्गत  नहीं  आती  जिनका  प्रबंध  सरकार  द्वारा  ग्रहण  किया  गया  है

 अतः  इन  संगठनों  के  कर्मचारियों के  काम  पर  लगाने  का  प्रश्न  नहीं  तथापि

 wa  तीन  कर्मचारियों  को  कोयला  उद्योग  से  संबद्ध  संयुक्त  द्विपक्षीय  वार्ता  समिति  के  सचिवालय

 में  अस्थायी  रूप  से  नियत  कर  लिया  गया  है  ।

 ब्रिटेन  से  भारतीयों  को  स्वदेशी  भेजना

 267
 श्री  फतह सिह  राव  गायकवाड  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंग

 को  ब्रिटेन  से  लौटना  पड़ेगा  ;

 1971  मेँ  राष्ट्रमंडल  आप्रवास  अधिनियम  के  लागू  हो  जाने  पर  कितने  भारतियों

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 बिदेश  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  20-11-1973 की  स्थिति

 इस  प्रकार

 (1)  उन  भारतियों  की  संख्या  जिन्हें  उद्वासित  किया  जा  चुका  है दि  166

 (ii)  उन
 भारतीयों  की  संख्या  जिनको  उद्घाटन  जारी  कर  दिए

 गए  हैं  और
 जो

 आवश्यक  दस्तावेज़  बन  जाने  की  प्रतीक्षा  में  है
 21

 (ii)
 उन  भारतीयों  की  संख्या  जिनके  मामलों  में  उद वासन  से  सम्बद्ध  होम  76 आफिस  लन्दन  के  अनुदेशों  की  अभी  प्रतीक्षा  है

 (=)  हमने  जोरदार  शब्दों  में  तथा  सर्वोच्च  स्तर  पर  यह  आशा  व्यक्त  की  है
 कि

 के  अंतगेंत  की  गई  किसी  भी  कार्रवाई  का  परिणाम  यह  नहीं  होगा

 कि  उन  भारतीयों  की  जो  To  के ०  में  वैध  रूप  से  बस  गए  तलाश  जाय  या

 परेशान  किया  जाय
 ।

 हमने  य०  के ०
 के  प्राधिकारियों  को  यह  भी  सुचित  कर  दिया  है

 yo  के०  में  अवैध  आप्रवासन  को  प्रोत्साहन  देने  की  हमारी  कोई  इच्छा  नहीं  है
 ।

 विभिन्न

 संगठनों  द्वारा  अभिवेदन  दिए  लाने  के  उत्तर  में  ब्रिटिश  विदेश  मंत्री  ने  ब्रिटिश
 में  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  1971  के  आप्रवास  अधिनियम

 की  आड़  में  उनकी  तलाश  न  की  साथ  ही  उन्होंने  यह  आश्वासन  भी  दिया  था  कि

 उद्घाटन  आदेश  जारी  करने  से  पहले  हर  एक  मामलें  की  पुरी  तरह  जाँच  की  जाएगी  ।

 इस्पात  का

 270.  शी  पना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग

 क

 क्या  सरका  दियाहै
 ~~  स्टाप  ——

 इस्पात  के  1 नि rN  न्र  निर्यात  को  रोकने  का  और

 तो  उसके  क्या  कारण

 t8



 8  1895  लिखित  उत्तर

 विन  nee क

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  eto  To  :  जी  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 इंडियन  आव  सीजन  क  कर्मचारियों  grr  हड़ताल

 F974,  शी  डी०  के०  पड़ा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंग  कि
 :

 क्या  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  की  दिल्‍ली  शाखा  के  कर्मचारी  कम्पनी  के  साथ  हुए

 पहले  के  एक  समझौते  के  अनसार  1970  से  मकान  किराया  भत्ते  में  वृद्धि की  मांग  मनवाने

 के  लिये  27  1973  से  हड़ताल  पर  हैं

 क्या  उक्त  विचार  के  न्यायनिणंय  की  अध्यक्षता  उन्होंने  की

 क्या  उन्होंने  न्यायनिगंय  करते  समय  आल  हंडिया  इंडियन  आक्सीजन  एण्ड  एसिटीलीन
 पलायीज  फेडरेशन  जिसकी  1962  से  इस  प्रकार  की  निश्चित  मांग  सभी  असन्तुष्ट

 पायों  की  बात  सुनी

 क्या  उक्त  न्यायालय  पंचाट  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  से  इंडियन  लिमिटेड

 के  श्रमिकों  ने  मकान  किराया  भत्ते  से  संबंधित  अपनी  मांग  के  समर्थन  में  23  अगस्त

 1973  से  हड़ताल की  ।  29  1973  को  पक्षों  द्वारा  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने

 के  बाद  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  गई  और  कारखाने  में  काम  चाल  कर  दिया  गया  |  इस

 ala  के  यह  विवाद-ग्रस्त  कि  क्या  वे  जिनका  प्रतिनिधित्व इंडियन  आक्सीजन

 कर्मचारी  संघ  करता  पक्षों  दवारा  31  1970  को  हस्ताक्षरित  पिछले  समझौते  के

 अंतगर्त  1  1970 से  30  1973  तक  मकान  किराये  भत्ते  के  हकदार  केन्द्रीय

 श्रम  मंत्री  की  मध्यस्थता  के  लिए  भेजा  गया  जिन्होंने  हाल  हीਂ  मं  पिछले  माह  विवाद  के

 कारों  के  विचार  सने  और  वे  अपना  पंचाट  शीघ्र री

 aa  पाकिस्तान  क  दारणाधथियों  की  समस्याओं  सम्बन्धी  समिति

 है
 272.  शी  दानव  भटटाचार्य  क्या  पाति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार
 नेपाल

 पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  की  समस्याओं  जांच

 करने

 के  लिए नियुक्त  की  गई  समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  कोई  निर्णय  किया  हैं  ;

 यदि  तो  किये  गये  निर्णय  की  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 ata  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  कठ  :  और  पश्चिम  बंगाल
 में

 पुनर्वास  कार्य  की  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशें  उसके  द्वारा  अबतक  प्रस्तुत  12  रिपोर्टों  में
 द

 गयी  हैं  ।  जिनमें से  एक  रिपोर्ट  समाज  कल्याण  विभाग से  संबंधित  है  पुनर्वास  विभाग  से  संबंधित

 शेष  ग्यारह  रिपोर्टों  में  से  को  सरकार  द्वारा  र्व  mK  वर  लिया  गया  है  अर  पांच

 ा

 ी  ।  पूर्वे  स्वीकृत  रिपोर्टों  की  प्रमुख  रूपरेखा  सभा  की  मेज  पर  रखे  गए  विवरण

 दी  गई  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या एल०  टो ०  5854/73]
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 a

 जान नगर  Fart  और  ries  ercatgea  हवाई  अड्डा  विश्राम  कक्ष  ह  सिलाने  वाली  सड़क

 *273.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 att  अरविन्द  UHo  पटल

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जामनगर  के  भारतीय  वायु  सेना  क्षेत्र  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  हवाई  अड्डा

 विश्राम  कक्ष  स्थित  है  जिसे  सिटी  से  मिलाने  वाली  कोई  उपयुक्त  सड़क  नहीं  है  ;

 (a)

 यदि  तो  कया  उक्त  सड़क  के  लिए  भूमि  के  आवंटन

 हेतु  सरकार  को  कोई

 वेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  हैं  तथा  सरकार  ने  इस  बार  में  क्या  कार्यवाही की

 रक्षा  नेत्रों  जगमोहन  :  से
 जामनगर  शहर  के  साथ  भारतीय  वायसेना

 के  हवाई  अड्डे  को  मिलाने  के  लिए  एक  पहुंच  सड़क
 |  तथापि  सिविल  एविएशन  एन्क्लेव

 में

 क्योंकि  इस  सडक  पर  वायुसेना  का एक  किलो  मीटर  का  अच्छी  स्थति  में  नहीं  है  ।

 यात  नहीं  है  और  इसका  इण्डियन  एयरलाइन्स  दुबारा  ही  उपयोग  किया  जाता  है  अतः  इसका

 रखरखाव  भारतीय  वायुसेना  दवारा  नहीं  किया
 जा

 रहा  इस  सड़क  को  रखरखाव  के  लिए
 राज्य  सरकर  को  स्थानान्तरण  कर  देने

 का
 प्रस्ताव  किसी  अन्य  पहुंच  सड़क  के  लिए  इस  भूमि

 के  आबंटन  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बंगाल  चंवर  आफ  काम  एण्ड  इंडस्ट्री  के
 कर्मचारियों

 को  कमंचारी  भविष्य  निधि  1952

 के  हस्तगत  लाना

 *  274.  श्री  एम०  एन०  मुकर्जी

 श्री  रानी  सेन

 क्या  श्रम  मंत्री  बंगाल  चेंबर  आफ  कामे  एण्ड  इंडस्ट्रीज  के  कर्मचारियों  को  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  1952  के  अन्तर्गत  लाने  के  बारे  में  22  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 42  2  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेंगाल  चेंबर
 आफ  कमसे

 एण्ड  कलकत्ता  ने  चेम्बर  को  1
 1972  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  1952  और  उसके  अन्तर्गत

 बनाई  गई  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  ला  कर  पश्चिमी  बंगाल  के  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 आयुक्त  के
 निदेशों  को  लागू  कर  दिया

 है

 ख  क्या  1  1972  से  चेम्बर  द्वारा  दी  जाने  बाली  अंशदानों  की  राशि  को  चेम्बर

 ने  उक्त  निदेशों  की  प्राप्ति  की  तिथि  से  15  दिन  के  अन्दर  सांविधिक  निधि  कोष  में  जमा  करा

 दिया है  और

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए
 सरकार  य  म्बर  से  अंशदान की

 राशि  वसल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 अम  मंत्री  रघुनाथ  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार  सचित  कियां

 --

 प्रतिष्ठान सीमा क्षत्र  म  आन  की  अर्थात  1  1972  से

 1973  तक  भविष्य  निधि  अंशदानों  का  पूर्ण  भुगतान  किया
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 wer  थे भुगतान  की  तारीख के  सन  सूचना  क्षेत्रीय  nia  लिय  से  एकत्र  की  जा  रही

 (a)
 प्रतिष्ठान  दुबारा  पिछली  जमा  राशियों  का  विवरण  प्रस्तुत  कराने  और  तमंचा  रियों  के

 खाते में  पहली  1972  तक  जमा  पड़ी  राशि  को  हस्तान्तरित  कराने का  प्रश्न  विचाराधीन है

 आद्र  प्रदेश  में  भारतीय  वायुसेना  के  एक  fara  का  दघंटनाग्रस्त  होना

 275. श्री  समर  मुखर्जी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  जज़बी  कि

 क्या  भारतीय  वायु  सेना  का  एक  विमान
 are

 प्रदेश  के  मेडक  जिले  में
 11

 1973  को  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया

 यदि  तो  इस  दुर्घटना  के  क्या  कारण  हैं  ;

 के  लिए  कोई  निवारक  उपाय  अपनाय क्या  सरकार  ने  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  न  होने
 और

 यदि  तो  उसक  क्या  परिणाम निकले

 रक्षा  मंत्री
 जगजीवन  :

 3  1973  को  डूंदडीगल के  समीप  भारतीय

 वायुसेना  का  एक  विमान  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  था

 से  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  एक  जांच-अदालत  स्थापित

 की  गई  इसकी  कार्यवाही  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 E.S.I,  Scheme  for  Agricultural  Labour

 276.  Shri  M.  Daga  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether
 E-xnployees

 State  Insurance  Scheme  will  be  introduced  for  agricultural
 labour  in  the  country ;

 (b)  ifso,  by  what  tim:  aad  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  whether  the  Committee  on  Perspective  Planning  has  recommended in  its  report
 that  the  Employees  State  Insurance  Scheme  may  be  made  applicable  to  agricultural  labour

 working  in  the  plantations  also?

 The  Minister  of  Labour  (Sh¢i  Raghunatha  Reddy)  :  The  Employees’  State  Insus
 rance

 Corporation
 have.  furnished  the  following  informaticn

 (a)  No  such  proposal,  except in  respect  of  workers  in  plantations  is  under  considera-
 tion  at  present.

 (b)  and  (c)  The  Committee  on  Perspective  Planning  has  inter-vz  recommended
 partial  extension  of  the  Employees  State  Insurance  Scheme  to  plantations  i.e.  only  the  cash
 benefits  are  to  be  provided,  medical  care  being  already  available  free  of  cost.  At  this  stage
 of  development  of  the  Employees’  State  Insurance  Scheme,  it  is  not  practicable  to  set  up
 médical  and  organisational  infrastructure  for  covering  the  great  mass  of  other  agricultural
 workers  disp¢rsed  in  lakhs  of  villages.  Moreover,  since  much  of  the  agricultural  employment
 is  3¢asonal in  character,  application  of  the  Employees’  State  Insurance  Scheme  to  it  would
 present  serious  difficulties.
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 भारत  के  अमरीका  तया.पद्चिम  प  रोपो  देशों  के  साथ  सम्बन्धों  पर  पश्चिम  एशियाई  युद्ध

 को  प्रभाव

 *277.  श्री  व्यालार  रवि  कया  बिदेशी  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  के
 अमरीकी  तथा  पश्चिमी  यूरोपीय  देशों  के  साथ  आर्थिक  एवं  राजनीतिक  संबंधों  पर  हाल  ही  के

 पश्चिम  एशियाई  युद्ध  का  क्या  प्रभाव  पड़ा

 विदेश  dat  स्वर  faz)  पश्चिम  एशिया  के  हाल  ही  के  युद्ध  से  संयुक्त  राज्य
 dat  तथा  के  देशों  के  साथ  भारत  के  राजनीतिक  तथा  आर्थिक  संबंधों  पर  कोई

 असर  नहीं  पड़ा

 .

 बिहार  के  पतवाह  में  प्रस्तावित  Fare  कारखाने  के  स्थान  का  बदला  जाना

 *278.  श्री  हरि  किशोर  सिह  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ने  कोई  प्रस्ताव किया
 क्या  पतवाह  में  प्रस्तावित  ट्रैक्टर  कारखाने  को  अन्यत्र  स्थापित  करने  का  बिहार  सरकार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 इसके  क्या  कारण  है
 ?

 भारों  उद्योग  तवा  इस्बात  और  खत  जनेरो  ह  Eto  Jo  नही ं।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  औद्योगिक  त

 ै  279-  श्री  घान  सिंह  भौरा :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड

 दवारा  ग्  लिमिटेड अधीन  संयंत्रों  और  सरकारी  स्वामित्व  की  खानों  को  आक्सीजन
 गैस  की  सप्लाई  के  बारे  में  6  1972  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  298  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  संयंत्रों  सहित  सभी  इस्पात

 संयंत्रों  में  औद्योगिक  गैसों  की  सप्लाई  के  संबंध  में  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  दुबारा  एक

 कालीन  व्यवस्था  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 कम

 से
 कम

 सरकारी  क्षेत्र
 के  संयंत्रों में  स्वयं

 आपातकालीन व्यवस्था  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूप रखा  क्या है  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  और
 खान  मंत्री

 ato  ए०  :
 सरकार  के  पास

 उपलब्ध  अनुसार  आक्सीजन  के  पास  हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटेड  के

 इस्पात  कारखानों  को  औद्योगिक  गैसे  सप्लाई  करने  की  कोई  आपातकालीन  व्यवस्था  नहीं
 भिलाई  और  राउरकेला  इस्पात  कारखानों  की  आक्सीजन  गस  की  अपनी  आवश्यकता  अपने  टीनेज

 आक्सीजन
 यंत्रों

 से  पूरी  करते  हैं  फिर
 भिलाई  इस्पात  कारखाना  एसीटिलीन की  अपनीਂ

 आवश्यकता  को  बाहर  की  जैसे
 एशियाटिक

 आक्सीजन  लिमिटेड
 और  एसीटिलीन

 क्लीनर  से से  खरीदਂ  कर  प्री  करता  है  ।  राउरकेला  इस्पात  कारखाना  आसान  गस  की  कछ  मात्रा

 बाहर  के  स्रोतों  जैसे  भारतीय  उर्वरक  निगम  और  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  से  खरीदता  है
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 दुर्गापर  इस्पात  कारखाने  तथा  मिश्रित  इस्पात  कारखाने  की  आक्सीजन  की  अधिकतर
 लिम

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  टीनेज  आक्सीजन  संयंत्र  से  पूरी  की  जाती  है
 ।

 फिर
 दुर्गापुर इर

 कारखाने  और  मिश्रित  इस्पात  कारखाने
 दवारा

 कभी  कभी  आक्सीजन  की  कूछ  मात्रा  इंडियन  अ

 जन  एशियाटिक  आक्सीजन  और  मेसर्स  हिन्दुस्तान  गैस  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  आदि
 ये  ५४  a

 खरीदी  जाती  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  दवारा  अन्य  औद्योगिक  te  जैसे  एसीटिलिन  और  आरगन
 बाहरी  पार्टियों  से  खरीदी  जाती

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  इस  समय  औद्योगिक  गैसों  की  अपनी  सप्लाई  इंडियन  आक्सीजन

 seq  आक्सीजन  एण्ड  एसीटिलिन  लिमिटेड  और  एशियाटिक  आक्सीजन  लिमिटेड  से

 प्राप्त  करता

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  ने  सामान्य  कार्यों  के  लिए  आक्सीजन  और  विलीन

 एसीटिलिन  की  आवश्यकताओं  की  आपूर्ति  के  लिए  जमशेदपुर  स्थित  सस  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड

 के
 साथ  लम्बी  अवधि  के  लिए  एक  करार  किया  हुआ  fees

 का
 आक्सीजन  का  अपना

 भी

 एक  कारखाना &  जिसका  संधारण  तथा  परिचालन  इंडियन  आक्सीजन  जमशेदपुर

 ्  किया  जाता

 इसको  को  पाइपों  gare  आक्सीजन  की  समस्त  सप्लाई  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  दवारा

 अपने  गोपालपुर  के  कारखाने  से  की  जाती

 और
 प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  को  देखत  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 फर्माया  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  का  भारत  का  दौरा

 *280.  शनी  आर०  वा०  स्वामीनाथन

 श्री  आर०  एन०  बिन

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सत्रह  सदस्यों  वाले  कनाड़ा  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल
 ने  1973  में  भारत

 का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  के  विस्तार
 की

 सम्भावनाओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और

 विचार-विमर्श का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  at

 जी  a

 इस  पूर्ण  और  मित्रतापूर्ण  विचार  विमश
 में

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  आपसी  सहयोग
 पर

 विचार

 किया  गया  जैसे  भारत  को  कनाड़ा  दवारा  दी  जाने  वाली  विकास  दोनों  देशों  के

 बीच
 कनाड़ा  और  अन्य  देशों  में  संयुक्त  सिविल  विमान  और

 सांस्कृतिक  संबंध  एवं  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  ।  ag  बातचीत  न  केवल

 एक  दूसरे  के  दृष्टिकोण को  और  अधिक  समझने  में  सहायक  हुई  बल्कि  इससे  दोनों  देशों
 के

 बीच

 व्यापारिक  एवं  PG;  संबंधों  के  नवीन  क्षेत्रों  की  खोज  में  भी  मदद  मिलेगी  ।
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 Se

 श्रीनगर  के  निकट  भारतीय  वाय  सेता  के  विमान  का  दघंटनाग्रस्त  होना

 *281.  श्री  मुहम्मद  दारो
 :

 शी  प्रभ दास  पटेल :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  31  1973  को  श्रीनगर  के  निकट  भारतीय  वायुसेना के  विमान  की

 दुर्घटना  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और
 30  1973  को  श्रीनगर

 एक
 दुगुना  हुई  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  एक

 जांच-अदालत स्थापित  की  गई  इसकी  कार्रवाई  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 त्रिवेन्द्रम  स्थित  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयोग  कार्यालय  के  लिए  भवन  तथा  स्टाफ  क्वाटर

 2603.  श्री  व्यालार  रवि :  क्या  नस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 fader  स्थित  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  कार्यालय  के  लिए  भरा  तथा  स्टाक

 क्वार्टरों  के  निर्माण-किये में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 क्या  कायें  निर्धारित  समयावधि  के
 अनुरूप

 रहा  है  और  यदि  तो  नवीनतम  अनुमानों
 के

 अनुसार  इसके  पूरा  होने  की  अवधि  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  भविष्य निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न

 प्रकार  सचित

 और  त्लिवन्द्रम  पटम  पैलेस  क्षेत्र  संगठन  के  भू  खण्ड  क्षेत्रीय  कार्यालय
 इमारत  कर्मचारी  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  संबंध  में  तत्संबंधी  परिनिश्चित  नक्शों  और  प्राक्कलनों

 के  आधार  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  ने  अहमदाबाद  में  हुई  अपनी
 7-11-73  की  बैठक  में  खच  की  मंजूरी  दी  थी

 ।  प्रायोजना  का  कायंप्रतिभोगी  टेंडरों  को

 आमंत्रित  कर  उपयुक्त  ठेकेदारों का  चयन  करके  प्रारंभ किया  जायेगा  ।  जमीन का  विकास-किये

 1974  तक  प्रारंभ  किये  जाने  संभावना  है  ।  कार्यालय  की  इमारत  कर्मचारी

 क्‍्वाटंरों का
 समस्त  प्रायोजना  के  पूर्ण  होने  में  लगभग  2  वर्ष  का  समय  लगेगा  और  1975  के

 अन्त  तक  इमारतों  के  तैयार  होने  की  संभावना  है  ।

 के  रल  में  ख  निज  निक्षेपों  को  ख दाई न्यय

 2604.  श्री  व्यालार  za :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  केरल  में  चीनी  मिट्टी  के  बारे में

 करेंगे

 1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3398  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 fe

 (*)  जिन  खनिज  संसाधनों  की  लाभप्रद
 ढंग

 से  निकाला  जा  सके  उनके  बारे  में  प्रस्ताव  देने r
 के  लिए  केरल  राज्य  योजना  बोर्ड  दवारा  गठित  टास्क  फोर्स  ने  अपने  प्रस्ताव  &  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 सुखदेव
 :  और  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी
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 लिखित
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 Number  of  Employees  in  Bhilai  Steel  Plant

 2605.  Shri  G.  a.  Dixit  Willthe  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  th?  er  employed  in  the  Bhilai  Steel  Plant  so  far  and  number  still
 to  be  employed  to  fill  the  required  number  of  posts  ;

 (b)  the  num»2r  of  employees  and  officers  employed  from  Madhya  Pradesh  and  the

 percentage  tnereof  in  each  category  ;

 (c)  wietner  peonle  from  Madhya  Pradesh  are  not  being  employed  to  fill  the  highest
 posts  ;  and

 (d)  the  number  of  officers  working  therein  State-wise  ?

 The  Daputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :

 {a)  The  details  of  posts  sanctioned,  number  of  employees  in  position,  and  vacancies  in  the
 Bhilai  Steel  Plant  as  on  1-4-1973,  are

 as  follows

 Executives
 न

 Non-Executives

 Sanct.on  Number  Vacant  Sanction  Number  Vacant
 of  em-  of  em-

 ployees  ployees
 in  posi-  In  posi-
 tion  tion

 3,019  2,092  327  50,326  445343  53983

 The  Alling  up  of  vacant  posts  will  depend  on  factorerslike  pace  of  work  on  the  expansion
 progrim  ne  ofthe  plant  and  adjustment  of  manpower  commensurate  with  internal  tech-

 nological  changes.

 (99,  (c)  &  (d}  Statistics  of  emsloyment  by  place  of  birth  or  residence  are  not  main-
 tained  by  the  Steel  Plants  under  Hindustan  Stee!  Limited.

 Government  has  already  laid  down  the  policy  to  be  followed  by  Public  Sector  Under
 takings  the  matter  ofrecruitment.  According  to  tnis  policy  vacancies  of  unskilled  and  silked.
 worker  Clerks  and  other  non-technical  staff  whose  scales  are  comparatively  low,  are  require
 ed  to  be  filled  through  recruitment  from  employment  exchanges  functioning  close  to  the

 project,

 In  recrutiment  to  such  posts,  preference  is  also  required  to  be  given  to  persons  displaced
 from  the  areas  acquired  for  the  project  or  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  (e.g.
 Adivasis)  and  to  those,  who  even  if  they  come  from  some  distance,  nave  been  or  are  about  to

 bs  retrenched  from  other  Government  Undertakings  so  long  as  tne  basic  qualifications  and

 experience  are  forthcoming.

 Ta  the  cas2  of  middle  level  technical  and  non-technical  posts;  having  higher  starting
 salaries  equivalent  to  the  Class  I  junior  scales  of  the  Government,  recruitment  is  required
 to  be  mid¢  on  an  All  India  basis,  mzrit  and  qualifications  being  the  principal  criteria.

 Civil  Employees  in  Jabalpur  Ordnance  Factory

 2593.  Sari  Dixit  :  Will  tis  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  the  number
 of  Givile  noloye2s  working  in  the  Jabalpur  Ordnance  Factory  in  Madhya  Pradesh?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence,
 (Shri  Vidya  Gharan  Shukla)  :  The  approximate  number  of  the  civil  employees  working

 in  the.  ordnance  Factories  in  Jabalpur  is  21,200.
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 Production  of  Steel’  Ingots  in  Bhilai  Steel  Plant

 2607.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state
 tha  quantity  of  steel  ingots  produced  in  the  B

 hilai
 Steel  Plant  during  the  years  1969-70,

 1970-71  and  1971-72  respectively ऐ

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodhan-
 harsda)  :  During  the
 Steel  Plant  was  as  gi  ven  below

 years  1969-70,  1970-71  and
 (971-78

 ingot  stcel  production in  Bhilai

 Year  (in  thousand  tonnes)

 1969-  0.0  1859
 e 1970-71  1940

 1953 1971-72

 Copper  Mining  in  Balaghat  District  of  Madhya  Pradesh

 2608.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 in B
 (a)  whether  Government  have  since  undertaken  the  mining  work  of  the  copper  Mine
 alaghat  District  of  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :
 (a)  &  (b)  No  Sir.  Copper  Limited  have,  however,  very  recently  entered  into  an
 agreement  with  a  Soviet  Agency  forthe  preparation  ofa  Detailed  Project  Report  ofa  Mining
 and  Concentrator  Complex  for  the  Malanjkhand  Copper  Deposit,  Madhya  Pradesh.

 Survey  of  M.P.  by  its  Regional  Mining  Departments .

 2609.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel!  and  Mines  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Mines  Corporation  of  Madhya  Pradesh  has  directed  regional  Mining
 Departments  to  conduct  surveys  of  their  respective  areas  and  submit  reports

 (b)  the  number  of  mines  located,  so  far  in  various  Districts  of  Chhattisgarh-region,
 4 district-wise;  and  q

 (c)  the  names  of  the  mines  in  0  peration  as  also  the  mines  where  mining
 work  will

 be  taken  up  during  the  Fifth  Plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 Prasad)  :  (a)  No,  Sir.  Madhya  Pradesh  State  Mining  Corporation  is  not  authorised  to

 issue  orders  to
 regional  Mining  Departments  for  conduct  of  surveys.

 (b)  and  (c):  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the:

 USE.

 घंटों  के  भाटों  पर  काम  करन  वाल  मजदूरों  को  कम  मजदूरो
 a

 v  (2610.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी हँ
 कि  ईंटों के  भुट्टो पर  काम  करने  वाल  मजदूरों

 अपक्षा बहुत  कम  है  ;  और की  दैनिक  मजूरी  अन्य  उद्योगों  के  श्रमिकों की  दैनिक  मजूरी
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 यद  तो  क्या  सरकार  कम  से  कम  मजूरी  पाने  बाले  मजदूरों  की  मजूरी  में  एकरूपता

 लाने
 के  लिए  कार्यवाही  करेंगी

 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और
 न्यूनतम  मजूरी

 1948  की  अनुसूची  इंटों  भट्ट  में  जोड़ने क  तथा  मिस्रियों  को  निर्धारित
 और

 संशोधित  करने
 के  लिए

 सरकारें  ६...  इस
 रोजगार  के

 लिए
 उनके

 दुबारा  निर्धारित  की  गई  मजबूरियों
 और  अन्य  रोजगारों  के  संबंध  में  निर्धारित  की  गई  मजबूरियों से

 उनकी  तुलना  के  संबंध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 नय  वायुयान  वाहक

 2611.  को  विश्वनाथ  झनक  वाला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  नये  वायुयान  वाहक  निर्माण  करने  या  प्राप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया
 गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  और
 नए  विमान  वाहक  प्राप्त  करन  अथवा

 निर्माण  करने  के  लिए  इस  समय  कौई  प्रस्ताव  नहीं

 सनोआडंरों  दारा  पदाने  का  भुगतान

 2612.  श्री  विश्वनाथ  झुन सन वाला :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  मनीआडंरों  द्वारा  पेन्शन  भूगतान  की  सुविधा  रक्षा-कमंचारियों के  केवल  कुछ  वर्गों  को

 ही  प्रदान  की  गई  है  ;  और

 तो  कौन  से  बर्गे  इससे  लाभान्वित  रहे

 हूँ

 तथा  त्या  यह  सुविधा  सभी  क्यारियों  को उपलब्ध  कराई  जाएगी

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और  st  हां  ।  सशस्त्र  सेनाओं  के
 केवल

 उन्हीं  पेशन  पाने  वाले  को
 जो  100

 मास
 उ  पात है  ।  ये  उनके  अनुरोध  पर

 पेंशन  सरकारी  खर्च  पर  मनिआडंर  से  भेजी  जाती  है  ।  ये  आदेश  सैनिकों  के  लिए  जारी  किए

 गए  आदेशों  के  आधार  पर  हैं  ।  सामान्य  आदेशों  को  जब  और  आगे  उदार  जायेगा

 तो  सशस्त्र  सेनाओं  पर  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  भी  विचार  किया  जाएगा
 ।

 इसके  मनिआडंर  से  पेन्शन  पाने  की  सुविधा  सशस्त्र  सेनाओं  के  उन  पेन्शन  पाने  वालों को
 उपलब्ध  हूँ  जो

 और  पेन्शन  पे  मास्टरों  के  माध्यम  से  पेन्शन  पा  रह  है  यदी  उनकी  पेन्शन
 101  रुपये  से

 250
 रुपये  प्रतिमास के  बीच  है

 ।
 इन  मामलों  में  मनी आडे रों  द्वारा  पेन्शन  पेंशनरों

 को
 उनक

 खर्च  पर  भेजी  जाती  है  ।

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  म  इस्पात  विकास  काय  क्रम

 2613.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  इस्पात  विकास  कार्यक्रम  शरू  किया
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 Answers  Agrahayana  8,  1895  (Saka)

 यदि  तो  क्या  इस  कार्यक्रम  में  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  निरन्तरता के  आधार  पर  4.  75
 Wo  टी  तक  विकास  भिलाई  इस्पात  संयत्र  का  2.  5  एम०  टी० से  लगभग  4.  0  एम०टी० तक

 विकास  करना  और  टाटा  आयरन  और  एण्ड  स्टील  कम्पनी  प्लान्ट  का  2  एम०  टी० से से  लगभग  «4  एम०
 eo  या  4.5

 एम०  do  तक  विकास  करना  शामिल  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विशाखापत्तनाम

 सलेम  इस्पात  संयत्रों  के  निर्माण  को  पुरा  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Ai  सुबोध  से  पांचवी  योजना में  इस्पात
 के  विकास  के  लिए  genre  के  विरोध  प्रस्तावों  के  अनुसार  भिलाई  कारखाने

 को  25
 लाख  टन

 पीठ

 क्षमता  बढ़ाकर  40  लाख  पिण्ड  की  जाएगी  तथा  बोकारो  इस्पात  में  रखकर
 वर्ष  1978-79 तक  कारखाने  की  क्षमता  को  47.  5  लाख  टन  पिण्ड  किया  जाना  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि०  के  जमशेदपुर  के  कारखाने  क्षमता को  45  लाख  टनਂ  पिण्ड
 करने  का  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  है  ।  इसके  अलावा  वियत  आक  भट्टी  उद्योग  द्वारा  लगभग  10  लाख

 टन  इस्पात  के  उत्पादन  करने  की  भावना  है  ।

 पांचवी  योजना  अवधि  में  विजयनगर और  सलेम  में  तीन  नये  इस्पात  कारखाने
 लगाने  का  काय॑  भी  चलता  रहेगा  ।  इस्पात  विकास  कार्यक्रम  में  विमान  कारखानों  में  यथावश्यक  अनुपूरक
 संगठनों  तथा  सुविधाओं  की  व्यवस्था  द्वारा  अधिकअधिक  उत्पादन  करने  पर  विश  ष  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 विशाखापटनम  तथा  सलेम  इस्पात  संयंत्र  म  गस  संयंत्र  लगाना

 2614.0

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  बया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विशाखापत्तनम  तथा  सलेम  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  अपेक्षित  गैसों  की

 के  लिए  सरकार  अपने  गैस  पत्रों  लगाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  गैस  संयंत्र  लगाने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  गए  है  और  क्या  उनका  आयात

 '
 किया  जाएगा  अथवा  अपने  देश  में  ही  उनका  निर्माण  किया  जाएगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :
 अभिप्राय  विजयनगर

 तथा  इस्पात  आक्सीजन  संयंत्रों  से  है  ।  यदि  तो  इस

 प्रक्रिया में  इन  कारखानों  में  इस  उद्देश्य के  लिए  आरक्षित  सुविधाएं  स्थापित  करने  की
 यकता है  ।

 देश  आक्सीजन  संयंत्रों  के  निर्माण  में  सक्षम  हैं  और  सरकार  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 अधिकतम  उपयोग  जाएगा

 रक्षा  अ्रतिव्ठानों  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ते  और
 नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  की  अदायगी

 2615.  शी  चन्द्र  खर  tag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कलकत्ता  नगर  के  आसपास  के  विशेष  कर  डमडम  और  कोहिनूर  के  रक्षा  प्रतिष्ठानों

 के
 कर्मचारी  श्रेणी  के  नगरों  को  दिए  जानी  वाली  दरों  पर  मकान

 भत्ते
 के

 अधिकारी  हैँ  जबकि

 कुछ  दूरी  पर  कंकीनारा  में  ई०  एस०  डी०  में  काम  करने  वाल  कर्मचारियों  को  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता

 और  मकान  किराया  भत्ता  आदि  के  मामले  में  श्रेणी के  नगर  को
 प्राप्त

 होने  वाली  सुविधा  उपलब्ध
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 29  1973  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  के  बंगाल  में  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों (@)
 किराया  भत्ता  और  नगर  प्रतिपूर्ति भत्ता  के  मामले  में

 श्रेणी
 के

 नगरों
 को  प्राप्त  सुविधा

 देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ऋण  वी०  :
 जी

 मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  के  सम्बन्ध  में  तृतीय  वेतन  आयोग  की
 रिशों के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  कतिपय  निर्णय  किए  गए  हूँ  जिनका  केकी नारा पर

 भी  प्रभाव  पड़ता  इन  निर्णयों
 को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  विस्तृत  आदेश  शीघ्र  ही  जारी

 किए  जाएंगे  |

 क्षा  कर्मचारियों  के  लिए  स्वीकृत  तोतरे  बतन  आयोग  को  सिफ़ारिशों

 2616.  श्री  चन्द  शेखर  सिह  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  मद्रास  आदि  नर्से  महानगरों में  काम  कर  रहे
 रक्षा  कर्मचारियों को  बढ़ी  दर  पर

 नगर
 प्रतिपूर्ति  भत्ता  और  मकान  किराया  wear  देने  eg

 सीमा  दूरी  8
 किलोमीटर से  बढ़ा  कर  32  किलो  मीटर  करने  सम्बन्धी  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  सिद्धांत

 रूप  में  मान  ली  हैं  ;

 यदि  तो  सभी  रक्षा
 संस्थानों  में  यह  सिद्धान्त  कब  लागू  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  उपरोक्त भाग  और  के  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्यो ं?

 रक्षा  मंत्रालय  मं उप
 मंत्री  to  वी०  :  से

 तृतीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 के  अनुसार  प्रतिभूति  भत्ता
 केन्द्रीय  सरकार

 के  उन
 कर्मचारियों

 को  ग्राह्म  होना  चाहिए
 जो  1971

 की  जनगणना  के  लिए  अपनाए  गए  किसी  शहर  अथवा नगर  के  सतह  की  सीमा  के  अन्दर  कार्य

 करते ह  ;  यह  निश्चित  करने  के  लिए  कि  शहर  किस  श्रेणी का  है  एक  शहरी  समूह  भी  जनसंख्या का

 एक  यूनिट  समझा  जाना  चाहिए  |  यह  सिफ़ारिश  सरकार  द्वारा  मान  ली  गई  है  ।  औपचारिक
 आ  शीघ्र  ही  जारी  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 आयोग  ने  मकान  किराया  भत्ता  मंजूर  करने
 क

 लिए
 समूहਂ को  भावना  की  सिफारिश

 नहीं
 की

 है
 ।

 मकान
 भत्ता

 मंजूर  करने  के  लिए  क्षेत्रीय
 सीमाओं  के  सम्बन्ध  में  विंमान  मानदण्ड  लागू  रहेगा  |

 सो०  एस०  डो०  (1)  में
 डी०  जी०  एम०  की  नियु बित

 2617.  श्री  चन्द्र  दायर  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सी०  एस०  डी०  (1)  में  डी०  जी०  एम०
 का  इन

 पदों
 को  अपने ही

 अधिकारी  जो  अब  बनाया  जा  चुका  में  से  भरने  के  सरकारी
 का  उल्लंघन करके  हाल  ही

 में  नौसेना  के  एक  अधिकारी को  प्रतिनियुक्त करके  भरा  गया  हैं  ;  और

 यदि
 तो  वर्तमान ए०

 जी०  एम०  पदाधिकारियों
 के  अधिकारों  का  हल  किए  जाने

 और  उनमें  से  किसी  को  भी  पदोन्नति  का  अवसर  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  है  जबकि  रक्षा  मंत्रालय के
 पत्र  संख्या

 ०/सी०
 ए०  एन०/6101/डी०

 ओ०
 दिनांक  2  1970

 के  अनुसार  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन तथा  वित्त  मंत्रालय क  ज्ञापन  संख्या  10(
 60  दिनांक  27  1970  और  13  1973  आदि  के  आधार  पर  at  सरकार

 का  स्पष्ट है  ?
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 रक्षा  मंत्री  जगमोहन  और  इस  विषय  पर  पहले  सभी  अनुदेशों  का

 करते  हुए  18  जून  1973 को  सरकार  द्वारा
 की  गई  भर्ती  नियमावली में  यह  व्यवस्था

 है  कि  उप  महाप्रबंधक  एवं  निरीक्षण  )  का  पद  प्रतिनियुक्ति  से  भरा  जाना  यदि  ऐसा  न  हो  सके

 तो  पदोन्नति  द्वारा  और
 यदि  दोनों ही  तरह  से  पद

 न
 भरा

 जा
 सके  तो  वह  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरना  होता है

 और
 उप  महाप्रबंधक  तथा  उप  महाप्रबंधक  के  दोनों  पद  पदोन्नति  द्वारा  भरने  होते  है  ।

 यदि  ऐसा  न  हो  सके  तो  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  और  यदि  दोनों  तरह  से  ही  पद  न  भरे  जा  सके  तो  उन्हें  सीधी

 भर्ती  द्वारा  भरना  होता  है  ।  इन  भर्ती  नियमों  क  बारे  में  निर्णय  करते  समय  माननीय  सदस्य  द्वारा

 पत्र  में  दिए  गए  सामान्य  मार्ग  निदेशकों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था
 ।

 कैन्टीन  स्टोर  विभाग
 में  उप  महाप्रबंधक  एवं  का

 पद  अक्तूबर  1973
 को  प्रतिनियुक्ति पर  एक  नौसेना

 अधिकारी द्वारा  भरा  गया  था

 बेरोजगार  युवकों  की  कोयले  की  बिक्री

 2618.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोयला
 खान  प्राधिकरण  लिमिटेड  और  भारत

 ater  कोयला  लिमिटेड  ऐसे  प्रारूप  आदेश  दें  रही  है  कि  कोयला  शिक्षित  बेरोजगारों  द्वारा
 बचा

 जाय  ?

 यदि  तो  इन  युवकों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  एसे  पत्र  जारी  किए  गए  हैँ  और  क्या ये  स्थायी

 आधार पर  है  ;

 कोयला  खान  प्रबन्धकों  से  ऐसे  आदेश किस  प्रकार  प्राप्त  किए  गए  हूँ और  उनके  आधार
 क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय  में

 उपमंत्रो  सुबोध  हं  :  और  कोयला  खान
 करण  ने  उन  दावेदार  युवकों  क  लिए  न  श्रेणी  के  कोयला  चूर्ण  का  महीनेवार  कोटा

 निर्धारित किया  है  |  1973  में  ऐसे  वितरण  आदेशों  की  संख्या  1500 थी  ।  इसमें
 कमी  करने  का  विचार  है  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ऐसे  कोई  भी  वितरण  आदेश  जारी  नहीं

 कर  रहा है  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  नाममात्र  का  महीनेवार  कोटा  निर्धारित  किया  गया  दावेदार

 बे  रोजगार  युवकों  आवेदकों  से  प्रमाण स्वरूप  रोजगार  कार्यालय  के  काड  प्रस्तुत  करने  को  कहा  जा

 रहा  है  ।

 हरियाणा  में  भारतीय  ata  सेना  के  दो  विमानों  के  दुर्घटनाग्रस्त  होने  के  बारे  में  जांच

 2619.  श्री  एम०  एस०  दिव स्वामी  :  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  13  1973  को  हरियाणा  में  वायुसेना  के  दो  विमानों  के  दुर्घटनाग्रस्त  होने  के
 मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  थी  ;

 यदि  हां  उसका  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  जी
 श्री मनु  ।

 जांच  अदालत  की  कार्यवाही  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 तिय टिक  पेटोलिय्रम  प्लांट  की  स्थापना  क  लिए  दामोदर  घाटी  में  कोयल  के  संसाधनों  का  पाया  जाना

 2620.  श्री  जगन्नाथ राय  जोशी  क्या  इस्पात  और  खान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  तत्कालीत
 भारत

 सरकार  के  कड हने  पर  faater

 पेट्रोलियम  प्लांट की  स्थापना  के  लिए  दामोदर
 चाटी

 में  कोप  के  नए
 संसाधनों

 का  पता  लगाया

 गया  था ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  स्थगित  रखने  का  निगम  किन  कारणों  से  लि  गया  था

 क्या  सरकार  का  विचार  सिंथेटिक  पेट्रोल  का  उत्पादन  करने  का  है  ;  और

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  सुखदेव  :  (*)  भारतीय  aa  मानिक  सर्वेक्षण

 संस्था  द्वारा  1948  में  कृत्रिम  पेट्रोलियम  के  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  खननयौग्य  कोयला  स्रोतों  की  खोज

 और  मूल्यांकन  के  लिए  दामोदर  घाटी  में  अन्वेषण  किया  गया  था  1

 इतने  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद
 उन

 रिकार्डों  का  ढूंढ  निकालना
 संभव  नहीं  है  जिन  से  यह  जात

 हो  सके  कि  कृत्रिम  पेट्रोलियम  संयंत्र  को  स्थापना
 के  प्रस्ताव  को  कार्यरूप  में  क्यों  परिणत  नहीं  किया  जा

 सका  |  धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  भारतीय  कोयले  से  कृत्रिम  पैट्रोलियम  तयार

 करने की  संभावना  के  सम्बन्ध में  प्रयोगशालाई  परीक्षण  किए गए  थे  ।  आसाम के  कोयले  के  कृत्रिम

 अपरिष्कृत तेल  तैयार  करने  की  सम्भावना  के  बारे  में  भी  एक  रिपोर्टे  प्राप्त हुई  थी  ।

 और
 "४  थ

 संयंत्र की  स्थापना के  सम्बन्ध में  एक  प्रत्ताव  सरकार  द्वारा  विचारा

 श्वीकार  किया  जा  रहा

 बड़ौदा  को  औद्योगिक  बस्ती  में  शीशे  की  बोतल  और  कन्टेनर  बनाने  के  लिए  स्वचालित  मशीनों  का

 निर्माण

 2621.  शी  प्रभु दास  पटल :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  ;

 क्या  बड़ौंदा की  औद्योगिक  बस्ती में  शीशे  की  बोतलें  और  कन्टेनर  बनाने  के  लिए  तेजी  से

 श्लोक  वाली  मशीन  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;

 आर संयंत्र  में  बोतलों  का  वाचिक  उत्पादन  कितना  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  दिल्‍ली  में  तथा  अन्य  राज्यों  में  जहां  बोतलों  की  कमी  है  इन  संयंत्रों  को

 लगाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  मसें  उप-मंत्री  दलबीर  हां  ।

 में०  नैनो  बड़ोदा  को  प्रतिवर्ष  बोतल  बनाने  वाली  पांच  मशीनों  का  निर्माण

 करने
 के  लिए  उद्योग  विकास

 अधिनियम के  अधीन  इसमें  दिया  गया  है  |

 | प्रत्येक  मशीन  प्रतिवर्ष  6000  (  किच  बोतलों का  निर्माण  कर

 31



 Written  Answers  Agrahayana  8,  1895  (Sak  a.

 )  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  क्षमता  के  अलावा  निम्नलिखित  क्षमताओं के  लिए  पहले
 ही  लाइसेंस दे  दिया  गया  है  /  स्वीकृति दी  गई  है

 :--

 (1) ल लाइसंस

 हरियाणा ~~  6  प्रतिवर्ष

 ह  प्रतिवर्ष

 (2)  स्वीकृत

 आशय पत्न दिए
 सख्या

 10  प्रतिवर्ष

 15  प्रतिवर्ष

 12  प्रतिशत ह  ी

 गाजियाबाद  में  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  दवारा राडार  उपकरणों  का  निर्माण

 2622.  शनी  वाई०  ईश्वर  रेड्डी :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाजियाबाद  में  लगाया  जा  रहे  भारत  इसे  क्ट्रानिक्स  के  कारखाने  में  हवाई  हमले से  बचाव

 के  ह  राव  उपकरणों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है

 इसके कब  तक  चालू  होने  की  सम्भावना है  ;  और

 क्या  ऐसा  विदेशी  फर्म के  सहयोग  से  किया  जाएगा  और  यदि  तो  उस  फर्म  का  नामक
 क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  और

 जी

 जी

 हां  श्री मन  ।  गाज़ियाबाद  प्रदेश
 में  स्थापित  की  जा  रही  भारत  इलेक्ट्रानिक्स

 लिए  की  दूसरी  यूनिट

 में  हवाई  हमले  से  बचने  के  लिए  माइक्रोवेव  और  रेडार  उपस्कर  का  निर्माण  किया

 फैक्टरी  का  fratoarg anit wear ter @ 1 aaa अभी  चल  रहा  है  ।  सितम्बर  1973  से  थोड़ी  मात्रा  में

 उत्पादन शुरू  हो  चुका  है  ।

 उपस्कर का  कुछ  भाग  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  से  और  शेष  स्वदेशी  विकास से  निर्मित

 किया  जाएगा  ।  अधिक  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 aq  seta  ada  के  लिय  इस्पात  स्प  का  आ

 2623.  श्री  fo  ato  fag  पाटिल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  सरकार  देश  में  विभिन्‍न  लघु  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  इस्पात  स्क्रेप  आयात  करने

 के  बारे  में  योजना  बना  रही
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 यदि
 तो  कितना  स्वैप

 आयात
 किया  जाएगा  और  उसका  मूल्य  कितना

 अ

 क्या  उन  मिलों  जिनको  आयातित  इस्पात  स्क्रैप  आवंटित  किया  निर्मित  इस्पात

 वस्तुओं  के  निर्यात  का  कोई  दायित्व  रखा  जायगा
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सुबोध  हूं  सदा  )  से  वर्तमान

 आयात
 नीति

 के  अधीन  इस्पात  1...  का  आयात  मैंटल  स्क्रैप  ट्रेड  कॉरपोरेट  शन  ड  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  जिसके

 पास  1,20,650 टन  के  बैध  रिलीज  आडर  फिर  विदेशों में  स्क्रैप  की  प्रदाय  स्थिति  कठिन  होने

 के  कारण  dea  स्क्रैप  ट्रेड  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  हैवी  मैटिंग  स्क्रैप
 का

 स्पर्धी  तथा  सस्ते  मूल्य  पर  आयात
 करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 कुछ  विद्युत  पट्टी  इकाइयों  ने  प्रवर्तमान  मूल्यों  पर  स्क्रैप  आयात  करने  कितना  इस  स्क्रैप
 ते  छड़  तथा  गोल  छड़  तैयार  करके  निर्यात  करने की  अनुमति  माँगी  हैं  ।  इस  मामलें  पर  विचार  किया

 से  उड़  तथा  |

 दरीबा  तांबा  सिरप  परियोजना

 2624.  श्री  वी०  वी०  fag  पाटिल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  दरीबा  तांबा  निक्षेप  परियोजना  इस  बीच  आरम्भ  हो  गई  है  तथा  वहां  उत्पादन  शरू हो

 गया  है
 te  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है

 क्या  इस  परियोजना  का  कनसेन्ट्रेटर  प्लान्ट  पुरा  हो  गया  है  और  क्या  उसने  कार्य  करना  आरम्भ
 कर  दिया है

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  हैं

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुखदेव

 :  और  दरीबा  ars

 न योजना  निर्धारित  समय  से  पुर्व  चालू  हो  गई  है  तथा  संकेन्द्रण  संयंत्र में
 seme  का

 अगस्त  1973  में  शुरू  हो  गया  है  ।

 World  Peace  Congress  at  Moscow

 2625.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  World  Peace  Congress  was  held  in  Moscow  from  ‘the  25th  to  31st  October,
 197

 (b)  ifso,  the  number  of  representatives  of  various  countries,  who  took  part  in  it

 (c)  the  number  of  Indian  representatives  wno  were  present  at  the  Congréss  and  the
 names  of  important  persons  out  of  them;  and

 (d)  the  highlights  of
 the  decisions  taken  at  the  Congrees?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of
 External

 Affairs  (Shri  Surendra  Pal
 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  President  o  {the  World  Congress  of  Peace  Forces,  there  were  over

 3,000  participants  from  143  countries  attending  the.  Congress.

 (c)  Around  230  representatives  participated  from  India.  Names  of  important  persons
 who  were  to  attend  the  World  Congress  of  Peace  Forces  included in  the  list  of

 participants
 communicated  by  the  AllIndia  Peace  and  Solidarity  Organisation,  is  attached.  [Placed in
 the  Library  See
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 (d)  The  Main  documents  issued  at  the  conclusion  of  the  World  Congress  of  Peace
 Forces  are

 (i)  An  Appeal

 (ii)  Follow  up  action  programme

 (iii)  Communique

 रक्षा/गूह  मंत्रालय  के
 तमंचा  रियों

 के  बच्चों  को  सैनिक  east  में  उपलब्ध  वजीफा

 2626.  भी  वीरेन्द्र  fag  राव
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सैनिक  स्कूलों  में

 जाने  की  क्या  कसौटी

 अलग  अलग  रक्षा  मंत्रालय
 तथा

 गृह  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  दाखिल  तथा  छात्रवृत्ति  दिये

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  अपेक्षित  सूचना लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4943

 दिनांक  30-8-1973  के  भाग  तथा था  के  उत्तर  में  दी  जा  चूकी  है  ।

 जोधपुर  मिलिट्री  नई  दिल्‍ली  में  मॉडल  स्कूल

 2627.  श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र :  FAT  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नई  दिल्ली  क्षत  में  इंडिया  गेट  के  निकट  जोधपुर  मिलिट्री  मेस  के  भवन  में  माडल  स्कूल के  नाम  से  एक  शिक्षा  संस्था  चलाई  जा  रही

 यदि  ब्लो  इसके  आरम्भ  होने  का  स्वामित्व  संगठन  के  गठन  इस  संस्था  द्वारा  आरम्भ

 से  अब  तक  ली  गई  किराए  के  रूप  में  रक्षा  विभाग  को  की  गई  छात्रों तथा  अध्यापकों  की

 छात्रों  से  एकत्र  की  गई  राशि  और  अध्यापकों  को  की  गई  वार्षिक आय  तथा  व्यय  और

 सरकार  को  अदा  किए  गए  करों  का  वार्षिक  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  जी  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 त्रिपद  वितरण  क  कारण  राजधानी  में इ  धन  की  कमी

 2628.  श्री  मोहम्मद  दारो  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  राजधानी  में  ईधन  की  अत्यधिक  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठायें

 ह्

 क्या  साफ्ट  कोक  की  कमी  त्रुटिपूर्ण  वितरण  के  कारण  से  है  ;
 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  हूं सदा

 नहीं  ॥
 जी

 पटा

 प्रश्न  उठता  |
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 पांचवीं  योजना  में  कारों  क  उत्पादन  के  लिए  प  जी  निवेश  में  प्राथमिकता

 2629.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 भी  झ्

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पांचवीं  योजना  में  कारों  के  उत्पादन  के  लिए  पूंजी  निवेश  की  कोई

 प्राथमिकता  निर्धारित  की  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 ?
 क्या  पांचवीं  योजना  में  विद्यमान  caret  का  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  किया  जाने  वाला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और
 नहीं

 ।
 विद्यमान  निर्माताओं  में  से  एक  ने  प्रतिवर्ष  4000  कारों  तक  क्षमता

 का  विस्तार  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  है  और  एक  अन्य  की  अपनी  3400  कार  प्रति  बर्ष  की  वर्तमान

 प्राप्य  क्षमता  से  प्रति द  5000  कारों  तक  पांचवीं
 योजना  के  दौरान  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  सम्भावना

 है

 गेर-पत्रकारों  के  लिए  मजूरी  बो

 2630.  श्री  राम  भगत  पासवान  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार
 गैर-पत्रकारों  के  लिए  मजूरी  बोड़े  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  ऐसा
 ats

 किस  तारीख  तक  स्थापित  हो  जाएगा  ?

 _  श्रम
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  यह  मामला  विचाराधीन

 जाम्बिया  को  भारी  क्रेनों  को  सप्लाई  के  लिये  ठेका

 2631.  श्री  राजदेव  सिंह
 :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fag  परियोजनाओं  के  भारतीय  साथेसंघ  ने  जाम्बिया  को  1.  20
 करोड़  रुपये  के

 भारी

 क्रेन  सप्लाइ  करने  का  ठेका  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  निगम  ने  यह  ठेका  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  द्वारा  किया  है  ?

 यदि  तो  इस  से  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  आय  होने  की  सम्भावना है  ;  और

 क्या  निगम  को  मिला  यह  प्रथम  ठेका  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :

 हां  ।

 लगभग  65
 लाख  रुपय  की  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होने  आशा  है  ।

 सका
 जी  नहीं  ।  विद्युत  परियोजनाओं  के  भारतीय  ज  को  मिला  यह  नवा  निर्यात

 !
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 पूरी  तवा  निपटान  महा  निदेशालय
 क  कार्यालय  को  जामनगर  हॉउस  से  साउथ  एक्स्टेन्डन  में  ले  जाना

 2632.  at  ag लिमये :  क्या  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूति तथा
 निपटान

 महानिदेशालय विभाग  के  सप्लाई  कार्यालय के  निदेशक

 को  साउथ  एक्सटेंशन में  22000  रुपये  मासिक  किराये  वाली  इमारत  में  भेजे  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 मिली  हैं  ;

 इमारत  में  पानी  चूता  था  ;
 क्या  जामनगर  हाउस  से  कार्यालय  ले  जाने  का  एक  कारण  यह  था  कि  जामनगर  हाउस  की

 क्या  कार्यालय  को
 स्थानान्तरित

 किये  जाने  सम्बन्धी  प्रबन्ध  रह  कर  दिए  गए  हैं  ;

 क्या  इस  फजूल  खर्ची  वाले  प्रस्ताव  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारी  के  विरुद्ध  अनुशासन  की

 कार्यवाही की  गई  है  और  उसको  दण्ड  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  प्रति  नम्रता  बरतने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  आर०  कठ  :
 हां  ।  मासिक  किराया  1.  60

 फूट  फर्श  क्षेत्र  के  हिसाब  से  16,240 रुपये  होता  न  कि  22,000 रू०  |

 इस  तथ्य के  होते  हुए  कि  इमारत  में  पानी  चूता  मुख्य  कारण  यह  था  कि  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  द्वारा  कुछ  को  खतरनाक बताया  गया  था  ।  कार्यालय  स्थान  की  कमी  थी  तथा  सम्पदा

 निद  शाला  के  पास  देने  के  लिए  कोई  अन्य  वैकल्पिक  स्थान  नहीं  था  ।

 हां  ।  आगे  विचार  करने  पर  सरकार  दारा  यह  निर्णय  किया  गया  कि  इस  प्रस्ताव  पर

 कोई  कार्यवाही  न  की  जाय  ॥

 कोई  फजूल  खर्ची  प्रस्ताव  नहीं  था  ।  किसी  अधिकारी  के  प्रति
 किसी

 प्रकार  की

 शासनिक  काय  वाही  किए  जाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 हिन्दुस्तान  मशीन  zea  द्वारा  इलेक्ट्रिक  जम्प  बनाने  वाली  मशीनरी  का  निर्माण

 2633.  श्री  अण्णासाहिब  गोर्टाखिड  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (  हिन्दुस्तान मशीन  cea  विदेशी  सहयोग  से  इलेक्ट्रिक  लैम्प  बनाने  वाली  मशीनरी  का

 निर्माण  करने  की  योजना  बना  रहा  है  2

 र्‌
 क्या  उक्त  मशीनरी  बनाने  की

 सभी  सम्भव  विकल्पों  का  पुरा  पता  लगाया  जां  चका  है

 (7)  क्या  बिजली  प्रोडक्टस
 ape  ;  पना  ने  किसी  ऐसे  विकल्प  का  सुझाव

 दिया

 है  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार
 की

 क्या

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबोर  हां ।

 में
 ०

 बिजली  प्रॉडक्टस  प्रा०  पूना  ने  सरकार  को  अं स्वचालित लैम्प  बनाने

 वाली  मशीनों  के  निर्माण  करने  की  अपनी  क्षमता  के  बारे  में  लिखा  है  ।
 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  हाई

 स्पीड  जीएसएस  रनों  के  निर्माण  करने  की  योजना  रहा है  जिसमें  बहुत  अच्छी  किरण  की

 तकनीक  निहित
 जो

 कि  अभी  भी  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  दो  योजनायें

 अनुपूरक  प्रतियोगी  नहीं  ।
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 भारत  gat  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  इंडिया  लिमिटेड  के  श्रमिकों  की  मुजरिम

 alg

 2634.  शमी  एच०  एम०  पटल  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  संयुक्त

 समिति  ने  दोनों  संयंत्रों  के  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजूरी  में  वृद्धि  करना  मान  लिया  है
 ;  और

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  सिफारिश  की  गई  है  और  दोनों  कम्पनियों  पर  कितना  अतिरिक्त
 वित्तीय

 भार  पड़ेगा ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  faz)  हाँ ।

 समझौते  के  अनसार  न्यूनतम  मजूरी  में  55  रुपये  प्रतिमास  की  वृद्घ  को
 गई  है

 |

 यह  विधि  1  से  लाग  की  गई  है  ।  इस  विधि  के  परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष
 लगभग  2.  52

 करोड़  wa  का  अतिरिकत  वित्तीय  भार  पड़ेगा  ।

 विद्युत  को  कमी  का  एल्यूमीनियम  उद्योग  पर  कुप्रभाव

 2635.  Wt  बक्शी  नायक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  ad  के  दौरान  विद्युत  की  अत्यधिक  कमी  का  उद्योगों  पर  कुप्रभाव  पड़ा है

 सरकार  का  ध्यान  हिन्दुस्तान  एल्युमिनियम एल्युमिनियम  कारपोरेशन  के  परामर्शदाता श्री  डी०  Pit  मंडलिया

 द्वारा  जारी  किए  गए  वक्तव्य  की  और  दिलाया  गया  हैं  कि  चालू  वर्ष  में  विद्या  की  अत्यधिक  कमी  का

 मिलियन  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  ही

 हां  ।

 बिजली  की  कमी
 एल्यूमिनियम  उद्योग  सहित  सभी  उद्योगों

 पर

 प्रभाव  पड़ा  है

 ।

 बिजली  उत्पादन  में  लगातार  और  यथा  सम्भव  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आवश्यक  कदम

 उठाए जा  रहे  है  ।

 Promoting  Indo-Nepal  Cultural  Relations

 2636.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  statc  the  steps  being  taken  to  promote  the  Indo-Nepal  cultural

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh)  The  peoples  of  India  and  Nepal  have  traditonally  enjoyed  deep  and  extensive  cul-
 tural  rclations  with  each  otner.  Tne  Government  of  India  are  making  every  effort  to

 strengthen  and  diversify  these  relations  through  a  broad-based  programme  of  exchange  of
 visits  by  delegations  and  eminent  personalities,  organisation  of  exhibitions,  lecturesਂ  and

 tnrough  the  offer  of  scholarships  and  other  educational  facilities  in  diverse
 fields  of  academic  study

 Death  of  Pak  P.O.  Ws,  due  to  sickness

 Will  the  Minister  OL nt  Defence
 State

 263%.  Shri  Shanker  Dayal  Singh
 *

 be  pleased  to

 (a)  whether  some  Pakistani  Prisoners  of  War  dicd  of  sickness;  and
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 (b)  if  so,  the  number  thereof  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)
 (a)  and  (b)  68  P \a/  A€AHnd  ण्य  VOL  akistani  Prisoners.

 of  War  have  so  far  died  of  sickness.

 Invitation  of  Foreign  Capitalists  to  start  industries  in  India

 2638.  ShriDhan  Shah  Pradhan:
 to  state

 Willthe  Ministerof  Heavy  Industry  be  pleased

 (a)
 foreiga  c

 whether  he  had  said  during  his  foreign  tour  thattnis  was  the  rignttime  for  the
 apitalists  to  start  in  dustries  in  India  by  investing  their  capital  and  if  so,  whether

 such  type  of  invitatio  n  has  been  extended  or  is  proposed  to  be  extended  formally  on  be-
 half  of  the  Governme  nt;

 (b)  हिल  so,  tne  names  of  the  countries  to  whom  such  invitation  was  extended  and  the
 name  s  of  those  from  whom  applications  have  been  received  on  their  own;

 (c)  the  items  to  be  produced  by  the  foreign  capitalists  ;

 (d)  the  nam
 view  the  domasti

 2s  of  foreign  capitalists  who  nave  responded  to  tne  invitation  keeping  in

 and
 c  requirem2nts  and  the  need  to  enhance  the  export  capability  of  India;

 (e)  the  outlines  of  the  proposals  made  by  them  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh):
 (a)  to  (5)  The  Minister  of  Heavy  Industry  naa  gone  to  Poland  as  tne  Leader  ofthe  Indian
 Dzlegation to  the  first  meeting  of  tne  Ind  o-Polish  Joint  Commission  for  Economic  Trade
 Technical  and  Scientific  Cooperation.  In  conjunction  with  this  visit  abroad,  he  had  also
 visited  U.K. ,  Sweden  and  Germany  where  9  esides  visiting  certain  units  in  tne  heavy  industry
 s2ctor  he  also  had  discussions  with  the  leading  industrialists  connected  with  the  units  visited.
 During  these  discussions,  Minister  indicated  that  in  certain  selected  sectors  of  industry
 which  are  of  national  importance  wnere  sophisticated  technology  was  involved,  the  policy
 of  the  Government  of  India  has  been  to  welcome  foreign  participation  including  financia
 participation  in  fieids  tnat  have  been  notified  from  time  totime.  Minister  did  feel  tnat  this
 would  be  an  opportune  time  for  such  collaboration  as  in  many  of  the  highly  industrialised

 countries  like  the  U.K.,  Sweden  and  Germany,  costs  were  mounting  due  to  the  short-
 age  oflocallabour  and  the  industrialists  were  in  fact  looking  outward for  location  of  industries.
 Minister  indicated  to  them  that  instead  of  tneir  continuing  to  operate  and  expand  their
 industries  in  tne  existing  locations  by  drawing  labour  from  outside,  tney  should  prefer  to
 shift  the  industries  to  locations  like  those  in  India  where  there  would  be  an  adequacy
 labour  force  with  the  capabilities  of  acquiring  skills  without  delay.  This  would  also  enhance
 the

 export  capability.  The  reactions  of  the  industrialists  were  generally  favourable.

 Supply  of  Inferior  Quality  of  Food-Stuffs  to  Soldiers

 2639.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Defemce  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  soldiers  are  being  supplied  inferior  quality  of  food-stuffs  as  flour,
 rice,  pulses  and  vegetahles  by  the  contractors  and  the  same  are  not  worth  eating  ;

 (b)  if  so,  the  sieps  taken  by  Government  to  investigate  the  matter  and  to  check
 the  supply  of  inferior  quality  thereof  ;  and

 (c)  the  arrangements  being  made  to  supply  wholesome  and  nutritious  food?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  In  view  of  answer  to  (a)  above,  the  question  does  not  arise.

 (c)  Foodstuffs  etc.  procured  for  Defence  Services  are  duly  i  sp nsp  ected  and  where  so

 prescribed  examined  by  qualified  Food  Laboratories,  before  acceptance.
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 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों
 में

 रोजगार  के  अवसरों  म  वृद्धि

 2640.  श्री  फतह सिह  राव  गायकवाड  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चालू  ag  के  दौरान  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसरों
 में  कोई  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसमें  वृद्धि  कितने  प्रतिशत  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 4 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  के  और  एक  विवरण  संलग्न  ई

 जिसमें  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  में  वृद्धि  संबंधी  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  दिए  गए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 972
 ye

 संगठित  ७ क्षत्र  में
 रोजगार

 में  वृद्ध  1

 के  अन्त में  रोजगार

 सरकारी  क्षत्र  गेर  सरकारो  क्षेत्र

 110.99  67.34  178.33 1971

 69. 116.37  US:  at  185.61

 प्रतिशत  वृद्धि  1

 4.1% 1972/1971(3)  +  4.9%  +9.  8%,

 4.5 1971/1970  0.03%  +
 2.8%

 1०

 (  अा--अनन्तिम  ।

 *इसमें  समस्त  सरकारी  क्षेत्र  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  गर-कृषि  संस्थापन  शामिल  है  जिनमें

 10  या  इससे  अधिक  व्यक्ति  काम  करते  हैं  ।

 1  प्रतिशतता  पूर्ण  अंको  से  ली  गई

 अफगान  नेताओं  को  भारत  आने  का  निमंत्रण

 2641.  श्री  ato  माया वन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अफगान  नेताओं  ने  भारत  आने  का  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  कब  आयेंगे  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन  पाल  :  विदेश  मंत्री  की  हाल  की

 काबुल  यात्रा  के  उन्होंने  भारत  के  राष्ट्रपति  और  प्रधान  मंत्री  की  ओर  से  स्तान
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 ae

 गणराज्य  के  राष्ट्रपति  महामान्य  धी  मोहम्मद  दा दाऊद  को  भारत  की  यात्रा  करने  का
 हाक

 निमंत्रण  दिया है  ।  राष्ट्रपति  महोदय  ने  प्रसन्नतापूर्वक  उस  निमंत्रण  को  स्वीकार  किया  है  |

 यात्रा  की  तारीख  अभी  निश्चित  नहीं  हुई  है  ।

 जन्नत  जनवादी  गणराज्य  और  भारत  बीच  करार  के  फलस्वरूप  प्रस्तावित  संयुक्त  उद्यम

 2642.  Sto  हरि  प्रसाद :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  17

 1973  को  भारत  और  जर्मन  जनवादी  गणराज्य  के  बीच  हुए  समझौते  के  फलस्वरूप  दोनों  देशों

 के  किन-किन  वस्तुओं  का  और  कितना  व्यापार  भविष्य  में  होने  की  आशा  और  प्रत्येक

 देश  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  संयुक्त  उद्यमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  1974  के  लिये  व्यापार  योजना

 की  व्यवस्था  के  अनुसार  भारत  और  जमीन  जनतांत्रिक  गणराज्य  के  बीच  8240  लाख  रुपए
 का व्यापार  होने की  आशा  है  ;  आयात  4230  लाख  रुपए  मुल्य  का  और  निर्यात  4010  लाख

 रुपए  मूल्य  का  होगा  ।

 योजना  मंत्री  और  जमन  जनतांत्रिक  गणराज्य  के  राजकीय  योजना  आयोग  के  अध्यक्ष  के  बीच

 17  1973  को  जिस  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  उसमें  आपसी  सहयोग  के  क्षेत्र

 बताए  गए  हू  लेकिन  किसी  विशेष  सम्मिलित  उद्यम  का  निर्णय  नहों  लिया  गया  ।

 विदेशों  से  आये  आयोजकों  को  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  बसाना

 2643.  श्री  एस०  To  मुरुगनन्तम

 श्री  ए०  Fo  एम०  इसहाक

 गे कया  gta  और  पुनर्वास  मंत्री  aa  बताने  की  कृपा  करें

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  श्रीलंका  तथा  अन्य  देशों  से  आये  आब्रजकों  को  अन्दमान  तथा

 निकोबार  दूवीपसमूह  में  बसाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  at,  तो  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 आयोजकों  के  पुनर्वास  के  संबंध  में  अन्य  कया  क्या  योजनायें  हैं  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय gta  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  :
 योजना  की  अवधि  में  यदि  पुनर्वास  योजनाओं  के  लिये  परिव्यय  अन्तिम  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 जाता  हैं  तो  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  अस्थायी  रूप  में  लिटल  अंडमान  में  भूतपूर्व

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  लगभग
 2200

 परिवारों  (2000  कृषि  में  और  200  लघु  व्यापार

 आदि  श्रीलंका  से  लौटते  वाले  लगभग  2000
 परिवारों

 को  और  श्रीलंका  से

 लौटने  वाले  लगभग  750  परिवारों  को  कच्छल  द्वीप  में  रबड़  बागान  में  पुनर्वास  देने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 एक  विवरण  संलग्न है  ।

 प्राप्त
 सूचना

 के
 अनुसार

 बर्मा  से  लौटने  बाले  लोग  अपने  आप  अंडमान  तथा

 बर्मा से  लौटे  लार
 >  ॥ ह  (cis  CU

 जानों  >  fern  साया

 निकोबार  देवियों  में  चले
 गए  होने  वाली  सामान्य  योजना

 के  अन्तगंत  इन  लोगों  को  व्यापार  ऋण  मंजूर  करने  पर  भी  विचार  किया  जाता  zl
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 गाला

 विवरण

 (1)  कृषि  में  बसाए  जाने  वाले  परिवार  :  कृषि  में  बसाए  जाने  वाले  परिवारों  को  खेती

 के  लिये  उद्धार  की  गई  5.  एकड़  आवास  के  लिये  1/3  एकड़  भूमि  दी  जाती

 है ।  प्रारम्भिक  अवस्था  के  अंतगर्त  भरण  पोषण  हल  के  पशुओं
 कृषि  औजारों  तथा  बीजों  उवंरक  तथा  न  की  मेढ़  बांधने  तथा

 भूमि  संरक्षण  घरेलू  साज  ada  आदि  के  लिये  निर्धारित  दरों  के

 अनुसार  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (2)  लघु  व्यवसाय/व्यापार  में  बसाए  जाने  वाले  लघु  व्यवसाय  में  बसाए

 जाने  वाले  परिवारों  को  व्यापार  एवं  आवासीय  कमी  (2/3  और  निर्धारित

 दरों  के  अनुसार  आवास  और  लघु  व्यवसाय  ऋण  दिए  जाते  हैं  ।

 (3)  tag  बागान  सें  बसाए  जाने  वाल  परिवार  :  कपिल  में  रबड़  बागानों  में  बसाए  जाने

 वाले  परिवारों  को  मुख्य  भूमि  से  जाने  से  घरेलू  साज  सामान  आदि  खरीदने  के

 लिये  एक  अनुदान  क॑  अतिरिक्त  बागान  पर  रोजगार  तथा  आवास  और  निर्धारित
 दरों  के  अनुसार  पहुंचने  के  पश्चात्‌  तीन  महीने  की  अवधि  तक  नकद  अनुदान  दिया  है  |

 भाल  इण्डिया  इण्डियन  आक्सीजन  एण्ड  एसिटीलीन  पम्पलाईज्‌  वि फडरेशन

 2644.  श्री  डी०  Fo  पंडा  :

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  को  आल  इंडिया  इंडियन  आक्सीजन  एंड  एसीटीलान  एम्पलाइज  फेडरेशन

 से  दिनांक  17  1973  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  फेडरेशन  दुबारा  इंडियन

 आक्सीजन  लिमिटेड  को  दिये  गये  मांग पत्न के  संबंध  में  विवाद  को  हल  करने  हेतु  मंत्रालय  से  हस्तक्षेप
 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  के  कर्मचारी  कलकत्ता

 खुदाई  तथा  अन्य  स्थानों  पर  अपनी  मागों  को  मनवाने  के  लिये  भूख  हड़ताल
 न्

 (7)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  समूचे  देश  नें  इण्डियन  ऑक्सीजन  लिमिटेड  वी  कर्मचा  रियों
 में  निरन्तर  असंतोष  बना  हुआ  है  और  वे  पुत्र  हड़ताल  करने  की  धमकी  दे

 रहे
 और

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने के  लिये  कया  काय  था ही  की  गई  है  ?

 भ्रम  संचालक  में  उप-मंत्री  बाल  गोबिन्द  :  सकते  केन्द्रीय  श्रम

 मंत्री  को  संबोधित  महासंघ  के  तारीख
 17  1973  के  पत्र  की  ओर  हे  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसिशन  तथा  इं  डियन  टी  कलकता  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 अधिनियम  को  लागू  किया  जाना

 2645.  श्री  डी०  क्‌०  WSs  क्या श्रम  मंत्री  यह  संताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  स्थित  इंडियन  इंजी  निर्धारण  एसो सिये  शन  पर  कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा

 परिवार  पवन  निधि  1952  के  उपबन्ध  उसके  अन्तरगत  बनाई गई  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 1971 से  लागू  हो  गये  और
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 यदि  at,  तो  उक्त  अधिनियम  तथा  योजना  के  उपबन्धों  को
 इसी  प्रकार  इंडियन

 जूट
 मिल्स  एसो सिये  शन  कलकत्ता  तथा  इंडियन  टी  एसोसी शन  कलकत्ता  पर  लागू  किये  जाने  के  लियें

 war  कार्यवाही  की  गई

 श्रम  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  से  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 ने  सुचित  किया  है  कि  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  यह  यथासमय  सभा  के  मेज  पर  रख  दी

 जायगी  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  संशोधन  क  कारण  फालतू  हुए  तमंचा  री

 2646.  शी  दीनन  भट्टाचार्य  :  व्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  नवीनतम  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  कई  राज्य

 सरकारों  के  बहुत  से  कमंचारी  फालतू  हो  TT  हँ  ;

 क्या  इस  मामले  में  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्रालय  ने  कोई  अभ्यावेदन  दिया  है  और

 यदि  होता  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  बाल  गोविन्द
 :  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार

 पैशन  विधि  )  1973  के  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  क्षेत्रीय  भविष्य

 निधि  आयुक्तों  को  समुचित  सरकार  की  क्षतियां
 कुछ

 घटनाओं
 के  अस्तगत

 अन्तरित  कर  देने  से  राज्य

 सरकारों  में  कर्मचारियों  की  स्थिति  पर  महत्वपूर्ण  प्रभाव  नहों  पड़ेगा  ।

 af

 ऊपर  में  वर्णित  स्थिति  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री  को  अवगत  कर

 दिया  गया है  ।

 फैक्टरियों  A  गम्भीर  दघंटनाओं  क  मल

 2647.  शी  दीनन  वंटटादचाय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कर ग  कि

 क्या  समूचे  देश  में  लगी  फैक्टरियों  में  गत  दो  वर्षा  में  गम्भीर  दुर्घटनाओं के  मामलों
 में

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 a
 क्या  उपाय  सुझाये  गये  हूँ

 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविंद  वर्मा )  :  कारखाना
 1948

 के
 अन्तर्गत आने  वाले  कारखानों  में  1970  और  1971  के  वर्षों  के  दौरान  दुर्घटनाओं  के  कारण  पहुंची

 चोटों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है
 :-

 ay  कारखानों  में  दुर्घटनाओं  के  कारण  आई

 चोटों  की  संख्या

 घतक  गर-घातक  3

 1970  613  287,495  288,108

 1971  584  319,589  320,173
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 ह
 —

 दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  का  कारण  पुराने  ढंग  की  मशीनों  का  दोषपूर्ण

 अपेक्षित  सुविधाओं  का  निपुणता ओं  की  कमी  और  दुर्घटनाओं
 को  कम  करन

 के  लिए  अपेक्षित रवैये  का  न  होना  है  ।

 (  कारखाना  1948  के  अधीन  बनाए  गए  राज्य  कारखाना  नियमों  में  निर्धारित

 सुरक्षा  सम्बन्धी  अपेक्षाओं  को  क्रियान्वित  किया जा  रहा  उनकी  लगातार  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है

 और  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उन्हें  परिवर्धित  और  समुन्नत  किया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  श्र  म
 विज्ञान

 क्षेत्रीय  श्रम  विज्ञान  केन्द्रों  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  माध्यम  से  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 तथा  शिक्षा  भी  दी  जा  रही  है  ।  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  को  मज़बूत  बनाने  के  कारखाना

 1948  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जामनगर  में  भूतपूर्व  सं  नाकों  क  लिए  आवास  बस्ती  का  प्रस्ताव

 2648.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  बेका  रिया

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  जामनगर  में  भूतपूर्व  सं  नाकों  के  लिए  आवास  बस्ती  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  af,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जे०  ato  :  जी  श्रीमती  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगला  देश  में  गुजरात  राज्य  के  बन्दी  बनाये  गये  यु दूध  बन्दी

 2649.  श्री  डी०  पी०

 शी  बेका  रिया  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  में  गिरफ़्तार  किए  गए  युद्ध  बन्दियों  में  से  कोई  गुजरात  राज्य
 के

 उनकी  संख्या  कितनी

 क्या  उन्होंने  भारत  में  ही  रहने  के  लिए  सरकार  को  लिखा  और

 इस  बारे  में  सरकार  दुबारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  बंगला  देश  गुजरात  राज्य  का  कोई  भी

 पाकिस्तानी  युद्ध दी  नहीं  पकड़ा  गया  था  ।  एक  असैनिक  जो  अपने  आपको  गुजरात  का

 होने  का  दावा  करता  बंगला  देश  में  पाकिस्तानी  युद्धबंदियों  के  साथ  पकड़ा  गया  था  और

 उसके  मामल  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सामरिक  महत्व  क  उद्योग  के  रूप  में  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड

 2650.  श्री  एस०  एन०  मुकर्जी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  को  रक्षा  कार्यों  के  उद्देश्य  से  सामरिक  महत्व

 का  उद्योग  मानती  और

 यदि  कया  सरकार  ने  रक्षा  संबंधी  वस्तुओं  उत्पादन  कर  रहे  उपक्रम  को

 सरकारी  खोज  क्षेत्र  के  अंतगर्त  लाने  की  कोई  योजना  बनाई  है

 AS
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 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  वक्ल ) च्  :  सरकार

 यन  आक्सीजन  लिमिटेड  को  सामरिक  महत्व  का  उद्योग  नहीं  समझती  है  क्योंकि  रक्षा  उत्पादन
 उपक्रमों  को  औद्योगिकीय  गैसें  सप्लाई  करने  का  केवल  वे  ही  ala  नहीं  हैं  ।

 जी  |

 परिचय  बंगाल  के  पटसन  उद्योग  में  किए  गए  समझौते  का  उल्लंघन

 2651.  श्री  समर  मुकर्जी  :  क्या श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  पटसन  उद्योग  में  1972  में  किए

 गए  नवीनतम  समझौते  का  मजूरी  में  वृद्धि के  मामले  को  छोड़कर  अन्य  मामलों  में  प्रबन्धकों  दावा रा
 उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  ।

 क्या  सभी  सेंट्रल  ट्रेड  यूनियनों  ने  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर
 दिलाया  है

 ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोबिन्द  :  से  यह  मामला  अनिवायंत

 राज्य  कार्य  क्षेत्र  में  आता  है  ।  उपलब्ध  सूचनानुसार  पश्चिम  बंगाल  में  जूट-श्रमिकों  निशक्त

 पश्चिम  बंगाल  के  समक्ष  1973  में  नहीं  बल्कि  मई  1972  में  हुए  समझौत  की  कुछ
 मुददों  के  अभिकथित  गैर  क्रियान्विति  के  मामले  पर  1973  से  हड़ताल  पर  जाने  की  धमकी

 दी  हैं  राज्य  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  रहा  हैं  ।

 औद्योगिक  विवाद  के  समय  क  दौरान  मजदूर  की  मृत्यु  पर  मुआवजा

 2652.  शी  हरि  किशोर  fag  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हवन
 क्या  सरकार  ध्यान  औद्योगिक  विवाद  1  SEs 947  में  विद्यमान  इस  त्रुटि

 की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  कारण  यदि  औद्योगिक  विवाद  के  दौरान  मजदूर  की  मृत्यु  हो
 जाती  है  तो  उसके  उत्तराधिकारियों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिल  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोबिंद  :  हों  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 बन्द
 पड़ी

 कोयला  खानों  को  पुनः  खोलने  की  योजना

 2653.  थी  हरि  किन्नौर  fag  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बंद  पड़ो  कोयला  खानों  को  खोजने  की  कोई  योजना

 बनाई  है  ;

 ् यदि  ह  कितनी  कोयला  खानें  a  पड़ी है  तथा  कब  से  ;  और

 ये  खाने  कब  तक  खोल  दी  जायेंगी  ?
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 इस्पात  औंर  खान  मंत्रालय  A  उप-मं  बरी  सुबोध  :  हां  ।  कोयला  खान

 प्राधिकरण  छोटी  खानों  के  पूनेंगठन  आर  एकीकरण  के  लिए  एक  योजना  बनाई  है  जिसके  फलस्वरूप

 कुछ  खानें  खोली  जाएंगी  ।

 बंद  कोयला  खानों  की  संख्या  297  है  और  उनमें  से  बहुत  सी  वर्षों  से  बंद  पड़ी  है  ।

 ag  ठीक-ठीक  बताना  संभव  नही  है  कि  बंद  खानें  कब  तक  ga:  चालू  हो  जाएंगी
 कयोंकि  प्रौद्योगिकी  आर्थिक  विचारों  सहित  कई  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 अरब-इसरायल
 युद्ध

 पर  विचार  anal  करने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  देशों  सम्मेलन  बुलाने  का

 प्रस्ताव

 2654.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन  :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 अरब  यु दूध  के

 प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  गुट  का

 सम्मेलन  बुलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 Fal  भारत  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यहं  सम्मेलन  कब  बुलाया  जायेगा
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  से
 निगूँ  समन्वय

 समिति  के  अध्यक्ष  और  सदस्य  देशों  के  बीच  खासतौर  से  इस  बात  पर  सलाह मशविरा  हो  रहा  है

 कि  पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  पर  आगे  विचार  करने  और  हस् टिकोण ों  मे  समन्वय  लाने  के  लिए
 आपस  में  बैठक  की  जाय  भारत  सक्रिय  रुप  से  इस  परामर्श

 में  लगा  है
 और  इस  संबंध में

 देशों  से

 उद्योग  कर  रहा  है  ।  लेकिन  aa
 तब  ब्यौरा  निश्चित  नहीं  हुआ  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हड़ताल

 2655.  श्री  ई०  आर०  कृष्णन
 श्री  सेझियान  :

 क्या श्रम  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 वर्ष  1971-72  और  1972-73  के  दौरान  समुचे  भारत  में  विभिन्न  सरकारों  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  कुल  कितनी  श्रमिक  हड़ताल  हुई  और

 इन  हुए  तालों  के  कारण  कु  ल  कितने  जन-दिवसों  की  हानि  हुई  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोबिन्द  :  और  उपलब्ध  सूचनानुसार
 सरकारी  क्षत्र  में  1971,  1972  और  जनवरी  से  1973 तक  के  दौरान  हड़तालों  की  संख्या

 और  हित
 rat  के  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों

 की  संख्या
 निम्न  प्रकार  थी

 ag  हड़तालों  की  हड़तालों  के  कारण

 संख्या  नष्ट  हुए  शम

 गाएगा  बणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणथय नाणणथणणटाटााफ्ाटाटाएयतल्‍युयल्‍एल्‍एएतजतए।.।”ल्‍ श  दिनों
 की  संख्या
 re

 1971  382  2,026, 307

 1972  औ  526  2,99  5,714

 306
 968,375

 1973  से
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 Scheme  for  Rehabilitation  of  Refugees  of  from  Sindh

 2656.  Shri  Phool  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Supply  and  Rehabilita-
 tion  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  refugees  who  came  from  Sindh  (Pakistan)  during  the  war  of
 1071

 (0)  whether  any  scheme  to  rehabilitate  them  is  under  of  the  Gov-
 ernmenc  ;  and

 (c)  if  so,  che  main  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry of  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 G.  Venkatswamy)  :  (a)  to  (c)  The  Pak  nationals  who  came  to  India  in  the  wake  of
 Tnid-Pak  hostilities  of  1971  and  who  were  stillin  India  numbered  60,941  (as  on  1-8-1973).

 These  Pakistani  nationals  being  foreigners  are  expected  to  go  back  to  Pakistan.
 Following  an  exchange  of  correspondence  after  the  Simla  Agreement  Pakistan  had
 informed  India  that  they  are  willing  to  take  back  the  Pakistani  nationals  displaced by
 the  December,  1971  conflict  from  Sind.  In  the  meanwhile  ,  these  persons  are  being
 given  relief  assistance  in  camps  on  humanitarian  grounds,

 वेस्ट  कोस्ट  पेपर  डंडे ली  हड़ताल

 2657.  श्री  बी०  ato  नायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  का  कपा  करेंगे

 क्या  वेस्ट  कोस्ट  पेपर  डंडे ली  के  तमंचा  रियों
 ने  अपनी  मांगों  को  पुरा  करवाने

 के  लिए  हड़ताल  की  और  यदि  तो  उनकी  क्या  मांगें  थी  ;

 क्या  हड़ताल  समाप्त  कराते  समय  उन्हें  कोई  आश्वासन  दिया  गया  यदि
 तो  आश्वासन  किसन  दिया  था  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  आश्वासनों  को  पुरा  किया  गया  है  और  यदि  तो  कब  किया  गया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  बाल  गोविन्द  :  से  यह  मामला

 राज्य  काय-क्षेत्र  में  आता  है  ।  उप्लब्ध  सुचनानुसार,इस  मिल  के  श्रमिक  अपनी  मांगों  के  समर्थन
 में  3  मई  ,  1973 से  हडताल  पर  गये  थे  ।  संराधन  के  असफल  होने  मांगों  से  संबंधित  विवाद
 को  राज्य  सरकार  द्वारा  20  ज w  1973  को  न्याय-निचेय  के  लिए  निर्दिष्ट  किया  गया

 ।  श्रमिकों
 द्वारा  20  1973  को  हड़  ताल  वापस  ले  ली  गई

 सलेम  और  हा स्पेट  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  क  उत्पादन  से  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत

 2658.  थी  बी०  वी०  नायक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 सलेम  और
 हा स्पेट  इस्पात

 कारखानों  में  उत्पादन  आरम्भ  होनेਂ  से  इस्पात
 का  आयात  बंद  करने  के  परिणाम  स्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ;

 क्या  तीनों  इस्पात  कारखानों  को  इस्पात  लाभ  न  हानि  लागत  पर  उत्पादित  करने
 के  लिए  इस्पात  को  बढ़े  हुए  मूल्य  पर  बेचने  की  अनुमति  दी  अं

 यदि  तो  बड़ी  मात्रा  में  पूजी  निवेश  से  होने  वाली  आय  भी  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्या  कार्य  वाही  करने  का  विचार  है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :
 यद्यपि  पांचवी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्त  तक  इस्पात  में  लगभग  आत्मनिभंर होने  की  परिकल्पना  की  गई  है  फिर  भी

 सलेम  तथा  हास्य  इस्पात  मिलों  में  पुरा  उत्पादन  होने  के  बाद  भी  निम्नलिखित

 कारणों  से  इस्पात  का  आयात  बन्द  नहीं

 (1)  इस्पात  की  बढ़ती  हुई  जो  हो  सकता  है  उपलब्धि  से  अधिक  हो  जाए  ।

 (2)  इस्पात  की  कुछ  श्रेणियों  तथा  किस्मों  की  अधिकता  और  कुछ  अन्य  किस्मों  की  कमी  ।

 (3)  सभी
 किस्मों

 तथा  आकार  के  इस्पात  का  देश  में  उत्पादन  आधिक  दृष्टि  से  मितव्ययी

 नहीं है  ।

 और  इस्पात  के  वर्तमान  विक्रय  मूल्यों  के  आधार  पर  आशा  है  जब  दक्षिण  के

 सभी  इस्पात  कारखाने  पुरी क्ष  मता  पर  उत्पादन  करने  लगेगें  तो  उनको  कुछ  लाभ  होने  लगेगा  |

 विशाखापत्तनम  और  विजयनगर  इस्पात  कारखानों  की  बढ़ी  हुई  क्षमता

 2659.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या सरकार  ने  विशाखापत्तनम  और  विजयनगर  इस्पात  कारखानों  कीਂ  क्षमता  30-30

 लाख  टन  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते  क्या  हैँ  /

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  और  आरम्भ  में

 विशाखापत्तनम  तथा  विजय  नगर  इस्पात  कारखानों  प्रत्येक  की  लगभग  20  लाख  टन

 क्षमता  के  लिए  योजना  बनाई  गई  थी  ।  पूंजी  निवेश  तथा  परिचालन  लागत  अधिक  होने  के  कारण

 इस  आधार  पर  परामशंदाताओं  दवारा  त॑  यार  किए  गए  तकनीकी  आधिक  शक्‍्यताप्र तिवेदन  में  काफी

 अनुवर्ती  हानियां  होने  की  आशंका  व्यक्त  की  गई  थी  ।  आधिक  दृष्टि  से  इन  कारखानों  को  अधिक
 सन्न म  बनाने  के  लिए  अब  इन  दोनों  प्रायोजनाओं  में  प्रत्येक  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ाकर  लगभग

 30  लाख  टन  पिण्ड  करने  का  विचार  है  ।  इन  दोनों  प्रायोजनाओं  में  प्रत्येक  पर  लगभग  854

 करोड़  रुपये  खच  आने  का  अनुमान  है  |

 लौह  अयस्क  की  जांच  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिये  विशेषज्ञ  दल

 2660.  श्री  वीरभद्र  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  देश  में  लौह  अयस्क  की  जांच  के  लिये  वर्तमान  सुविधाओं  का  अध्ययन  करने  के
 लिये  विशेषज्ञों  का  दल  नियुक्त  किया  जा  रहा  और

 यदिहाँ,तोइस  दल  के  सदस्यों  के  नाम  कया  है  तथा  इसका  मुख्य  व्यय  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  और  लौह  अयस्क
 केपरीशण  के

 लिए  देश
 में  उपलब्ध

 वर्त  मान  सुविधाओं  तथा  इन  सुविधाओं  की
 पर्याप्तता  और  लौह

 अयस्क  के  परिष्करण  के  लिए  देश  में  क्रंमाक  व्यवस्था  तथा  धाओं  तथा  उनकी  संरचना  का
 पता  लगाने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 कारों  और  स्कूटरों  के  उत्पादन  में  कटौती

 2661.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 :-  क्या  पेट्रोल  की  कमी  से  उत्पन्न  विंमान  स्थिति  की  ध्यान  में  रखते  हए  सरकार  देश  में

 कारों/स्कूटरों  के  उत्पादन  में  कटौती  कराने  पर  विचार  कर  रही  और
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 Ua  जाने
 (a)  यदि  तो  कितनी

 कठौती
 क  X14.  का  विचार  है  तथा  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन

 कर  रही  फर्मो  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  पर  इस |  शती  १  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  !

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  दलबीर  नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  का  वितरण

 e
 2662.  श्री  जगन्नाथ  fast  *

 att  देवेन्द्र  सिह  गरचा

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  के  आवंटन की
 वर्तमान  प्रणाली  को  दोषपूर्ण  पाया गया  है

 यदि  तो  क्या  इस्पात  के
 आवंटन  की  प्रणाली  को  सब व्यवस्थित  किये  जाने  का  विचार

 अं

 यदि  तो
 उसकी  रुपरेखा  क्या हैं

 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  से  वर्तमान  वितरण
 व्यवस्था  सन्तोषजनक है  फिर  वितरण  प्रणाली  की  समय  समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  इस  में

 यथावश्यक  परिवहन  कर  दिये  जाते  इस्पात  वितरण  प्रणाली  पर  विभागीय  अध्ययन  दल  की

 शीशों  का  एक  संलग्न है  ।  इन  सिफारिशों  को  सरकार  ने  हाल  में  स्वीकार  किया  है  तथा  उन्हें

 कार्यान्वित  किया जा  रहा  है  |

 विवरण

 इस्पात  की  वितरण  प्रणाली  क  बारे  में  अध्ययन  दल  को  सिफ़ारिशों  जो  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  ह

 और  जिन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ह

 क्रम  सख्या  सिफारिशों का  संक्षिप्त  विवरण

 1  माँग  पत्न  में  से  कुछ  अनावश्यक  खण्डों  को  निकाल  कर  उसे  युक्तिसंगत  तथा  संगणक-उन्मुख

 बनाना  ।

 ~

 हारा  बनाया  संबंधित  आंकड़ो ंके  आधार पर  प्रत्येक  मांग  पत्न के  बारे  में  उत्पादन

 निश्चित  करना  |

 हेतु  बयाने की  छूट  कीं
 सीमा

 । त्रैमासिक  आपूर्ति हेतु

 आडे रों  के  मामले  में  बयाने  की  अदायगी
 इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकों  द्वारा  दिये  गये

 से  छूट

 माँग पत्न ों  के  ऑयॉजन  कें  fac  दिए  गये  समय  को  2  सप्ताह  से  घटाकर  एक  सप्ताह

 करना  तथा  सेल  आडर  जारी  करने  के  समय  को  41  दिन से  घटाकर  21  दिन  करना ॥

 प्राथमिकता  आधार  पर  भी  गय  माँग  पत्र  सीधे  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  पास  भेजे  जाएंगे

 और  उन  की  प्रतिलिपि  प्रायोजक  प्राधिकारी  को  भेजी  जाएगी  ।

 मुख्य  उत्पादक  लॉट  और
 इस्पात  नियंत्रक

 द्वारा  निश्चित  किए  गये  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  के

 अनुसार  र  संहत  उद्योगी  को  आबंटन  करेंगे  ।
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 मैचिंग  के  लिए  wana  रखो  गई  मात्रा  केवल  ऐसो  मदो  के  fac  रखा  लाएगा  जिनका

 उत्पादन  नियमित  रुप  से  नहीं  होता है  और  जिन  की  प्रदाय  स्थिति  कठिन है  |

 स्टाकपार्ड  से  माल  का  वितरण  करने  के  लिए  प्राथमिक  श्रेणियों  की  संख्या  को  7  से
 करना |

 10  पंजीकृत  माँग के  प्रत्येक  ao  के  लिए  माल  का  विशेष  प्रतिशत  अलग  रखना  ।

 11  क्षेत्रीय  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  स्टाकथार्डों  को  रिलीज  आडर  देना  ।

 12  tera  साइडिंग  पर  रेलवे के  डिब्बों  को  व्यवस्था  का  फसल  स्थानीय  tara  प्राधिकारियों

 तथा  स्टाकप्रार्डों  के  बोल  अपनो  बातचीत  से  किया

 13  tad  cepa  सर्दाडिगों  पर  उचित  दर्जे  के  अधिकारों  रखेगी  जो  कम  माल  होने  की

 आशंका  को  स्थिति  में  डिब्बों  के  साल  को  दौरा  तोलते  के  वारे  में  फैसला  करेंगे  |

 14  रेलवे  को  स्टाकयार्डो से  मल  बाहर  ले  जाने  विशेष  तथा  अधिक  लम्बाई  का  माल  बाहर

 ले  जाने  के  बारे में  स्ट/कयर्डा  की  प्रार्थना  की  शीघ्रता  से  पुरा  करना  चाहिए  |

 15  माध्यम  अभिकरणों  अर्थात  wa  उद्योग  निगमों  की  aaa  वितरण  का  अ।धार  काफी

 बडा  या  जा  सकता  है  ।

 16  निगमों  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वे  अपने  वित्तीय  साधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम

 उठाये  और  अपने  काम  को  प्रभावी  ढंग  से  करने  के  लिए  अपनी  संगठनात्मक  क्षमता

 को  मजबूत  बनाये  |

 17  माँग  पत्र  भेजने  तथा  लघ  उद्योग  निगमों  के  बहुत  से  डिपुओं  की  arma  हुए  माल

 का  अच्छी  प्रकार  तथा  सामयिक  वितरण  की  आदेश  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव है  |

 18  लघु  उद्योगों  को  भेजा  जाने  वाला  माल  जो  आजकल  स्टाक यार्ड ों  की  मौत  भजा  जाता

 है  उदाहरणों  दोषयुक्त  चादरं/प्लेटें  तथा  चादरों  की  कतरने  लघु  उद्योग  निगमों  के

 सीधा  भेजा  जाए

 19  निगमों  के  कार्यकरण  को  सनत  समोक्षा  के  उद्देश्य  से  विकास  लघु  उद्योग  की

 अध्यक्षता  में  एक  स्थायी  समिति  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया

 20  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  निर्दिष्ट  अनुमोदित  बेलन  तथा  प्रेषण  कार्यक्रमों  के  अनुसार

 मुख्य  उत्पादकों  के  कार्यकरण  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रण

 संगठन  को  मेहनत  मूल्यांकन  करने  का  काम  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  किया  मूल्यांकन
 अधिकारी  समय-समय  पर  कारखाना  क  दौरा  करें  कारखानों  के  आडर  विभागों
 के  साथ  निकट  सम्पक  रखें  |  इस  से  विशेष  लाभ  gr

 21  यद्यपि  कानूनी  व्यवस्था  पर्याप्त  है  तथापि  यह  अवश्यक
 है  कि  इस्पात  के  दुरुपयोग  के

 मामलों  का  भली  प्रकार  पता  लगाया  उनकी  अच्छी  तरह  जाँच  की  जाए  और

 न्यायालयों  में  उनकी  अच्छी  तरह  पैरवी  की  जाए  |

 22  राज्यों  के  उद्योग  निदेशकों  ,  आपूर्ति  और  निपटान  तथा  अन्य  प्राधिकारियों
 को  चाहिए  कि वे  अपने  भ्रष्टाचार  निरोध  विभाग  बनायें  ताकि  उनके  संघटक  माल  का

 दुरुपयोग  न  करें  |

 23  प्रायोजक  प्राधिकारियों  को  चाहिए  कि  वह  जिन  ग्राहकों  की  माँग  आगे  भेजते  हैं  उन  के
 tr ्  का  समय-समय  पर  जायजा  लें  और  यह  सुनिश्चित करें  कि  उनके  पास  आवश्यकता

 से  बहुत  अधिक  माल  न  हो  जिससे  देश  में  कृत्रिम कमी  उत्पन्न  न  होने
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 प्राधिकारियों
 को  च।/हिए  किय  सर क्षेत्रीय  लोहा  और  नियंत्रकों  के  साथ

 गहरा  सम्पर्क  स्थापित  करें  लोढ़ा  और  इस्पात  नियंत्रकों  को भी  ऐसा

 चाहिए  )  ताकि  जानकारी  का  निरीक्षण  कार्य  तथा  अनुवर्ती  कार्यवाही

 समन्वित  ढ़ंग  से  की  जा  सके  ।

 उत्पादकों  के  पास  saga  के  पुराने  पढ़े  ष्
 ए  अक्षरों  के  बदले  में  नप  अगर  देन  का

 एक  बार  और  अबतर  दिया  जाए |  इस  संदेश  में  संयुक्त  aga  समिति  व्यापारियों  ret

 नथ  आडर  देने  की  को  अवधि  Awe  देने  की  पर  विचार  थ

 वी ०  मई  सी  ०  के माल  के  वितरण  के  अधार  को  बड़ा  बताने  के  उदेश्य  से
 ऐसे  जिलों

 से

 जिनका  प्रतिनिधित्व  नहीं है  व्यापारी  लेने के  लिए  एक  और  कोशिशें  की  जाए |

 रक्षा  sett  क  लिए  सप्लाई  किय  जान  वाल  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  क  उत्पाद

 63.  शी  इन्द्रजीत गुप्त  :  कपा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 रक्षा  उद्देश्यों  के  लिए

 सरकार
 को  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड के  कौन  से  उत्प

 5  क्या  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  रक्षा  विमानन
 की

 सभी  आवश्यकताओं

 गोदकर

 क्या
 इंडियन

 आक्सीजन  लिमिटेड  रक्षा  उद्देश्यों  के  लिए  टैंकों क ेनिर्माण  में  प्रयुक्त  होने

 गल  विभिन्न  पूछें  आदि  की  सप्लाई  करता  पप  प

 ि  यदि  तो  क्या  रक्षा  उद्देश्यों  के  लिए  इन  उत्पादों
 को  अपने  ar ही  AAT  संस्थानों

 त्यागी
 करने

 की
 सरकार  की  कोई  योजना  और

 (
 यदि  हां

 तो  उनका  ब्यौरा क्या  है  ?  ब

 रक्षा  मंत्र  a“ (sti  जगजीवन

 et  AP)

 दर

 ef  _  लिमिटेड  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  निम्न नीति  उत्पादनों  की  पूति  करता

 ह  जिसमें  हाई  एटीट्यूड  कम्श्रेस्ड  आयोजन  तथा  मेडिकल  आवसोीजत

 शामिल

 (2)
 कामरेड  एयर

 ;

 ह
 (3)

 नाइट्रोजन  जिसमें
 aries  नाइट्रोजन  शामिल  हैं

 थ (4)  आईफोन  ;

 (5)  डिक्सोल्वा  त

 (6)  हाइड्रोजन
 ।

 न्
 अभी  वायु  सेना  की  निम्नलिखित  कम्प्रैस्ड  गैसों  की  पूरी  मांग  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड

 द्वारा  पूति  तथा  नि  वन  के  द्वारा  किए  गए  चालू  करार  के  अंतगर्त  पूर्ति  की  जा

 रही है  ।  ट

 (1)  हाई  एल्ट्रीट्यड  आक्सीजन  ;

 एयर

 (3)  कम्पैक्ट  नाइट्रोजन
 ;

 (4)  आईफोन
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 इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  के  द्वारा  करार  के  अंतगर्त  इन  गैसों  से  युक्त  सिलेंडरों
 की  मरम्मत  का  कार्य  भी  किया  जाता है  ।

 संदर्भ  इन  गेस  युक्त  सिलेंडरों/कन्टनरों के  सम्बन्ध  में  हैं जिनका  उत्तर  प्रश्न के

 नाग  |  में  निहित  है  अभी
 इन

 का  देश  में  निर्माण  नहीं  किया  जाता  है  ।

 तथा  जी  किन्तु  एक  छोट  चल  आक्सीजन  निर्माण  संयंत्र को  स्थापित

 करने  की  एक  प्रायोजित  परियोजना  प्रारम्भ  करने पर  सरकार  विचार  कर
 रही  है  ।

 चानी  उद्योग  में  मजूरी  का  पुनरीक्षण

 2664.  श्री  प्र पस्त भाई  मेहता

 श्री  आर०  एन०  बमन

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  द्वारा  1973  में  आयोजित  की  गई  त्रिपक्षीय  बैठक  में  चीनी  उपयोग  में

 मजूरी  के  पुनरीक्षण  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  ;

 यदे  तो  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  ;  और

 क्या  faery  गया
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जाल  गोविन्द
 :  से

 ही
 मजदूरी  संशोधन

 और  प्रतिदारण  भत्ते  के  भुगतान के  प्रश्न  पर  राज्य  से  26
 1973  को

 और  नियोजकों और  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  27  1973  को  विचार-विमर्श  किया

 गया  था  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  श्रमिकों  और  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ 6  दिसम्बर
 1973  को  एक  और  बैठक  की  जाए  ।

 भिलाई  और  राउरकेला  संयंत्रों  से  कच्चे  लोहे  तथा  तयार  इस्पात  की  ढ  लाई

 2665.  श्री  प्रपस्नभाई  मेहता :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्री  ने  इस्पात

 मंत्रालय  से  अनुरोध

 किया  है  कि  भिलाई
 और

 राउरकेला  संयंत्रों
 से  कच्चे  लोहे  तथा

 तैयार  इस्पात
 की  ढुलाई  के  लिये  उपलब्ध  कराये गये  माल

 डिब्बों
 का

 पूरा-पुरा लाभ  उठाया  जाय े;

 यदि  तो  मंत्रालय  ने  रेल  के  माल  डिब्बों  का  कितना  उपयोग  किया  और

 भिलाई  और  राउरकेला संयंत्रों  पर  कुल  कितना  माल  जमा  हो  गया है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :

 ot  छह

 शत

 पत  में
 उन्होंने

 सभी  इस्पात  कारखानों  में  रेल  के  डिब्बों  के  इस्तेमाल के  बारे  में  उल्लेख  किया

 इस्पात  कारखानों  द्वारा  कच्चे  लोहे
 तथा

 तैयार  इस्पात  की  ढुलाई  के  लिए  प्राप्त  हए

 रेल  के  डिब्बों  का  इष्टतम  उपयोग  करने  की  हर  कोशिश  की  ot  रही  गत  दो  महीनों  में

 तथा  रेलवे  ट्रामा  किए  गए  भरसक  प्रयत्नों  के  फलस्वरुप  कच्चे  लोहे  तथा  विक्रेय  इस्पात

 के  स्टाक  कम  हो  इस्पात  संयंत्र  परिवहन  को  युक्तियुक्त  बनाने  के  लिए  सरकार ने  एक  समिति

 भी  बनाई  है
 जो

 अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  इस्पात  कारखानों

 से
 तैयार  उत्पादों  की  ढुलाई  की

 समीक्षा

 करेगी  तथा  इस  बारे  में  विशिष्ट  प्रस्ताव  रखेगी  ।
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 (7)  1-11-1973  को  भिलाई  इस्पात  कारखाने  तथा  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  पास

 कच्चे
 लोहे  तथा  विक्रय  इस्पात  का  स्टाक  निम्नलिखित  है

 नान  क  थ

 कच्चा  लाह  विक्रय

 इस्पात re  Pete  eres,  ere  mee

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  43,000  1,20,  000

 इस्पात  कारखाना
 oe en 13,143 eee ee नन

 28,427

 erat  सविनय  fala  अनुक्त  के  faa केन्द्र  का  कार्य

 2666.  श्री  सी ०  कर  चत्द्रप्पन :  क्या  श्वसन मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  त्रिवेंद्रम  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  कार्यालय  में  काम  करने

 के  ढंग  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि
 तो  इन

 शिकायतों  को
 दूर  करने के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इस  कार्यालय  को  दो  भागों  में  बांट कर  एक  भाग को  कोचीन  और  मल  बार  क्षेत्र के
 कर्मचारियों  की  सुविधा  के

 लिए  राज्य
 के

 उत्तरी  क्षेत्र
 में

 स्थानान्तरित
 करने

 का
 कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  इस
 प्रस्ताव  को

 कब  लागू  किया  जायेगा
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्नप्रकार

 सुचित  किया  है
 :--

 और  केरल  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  के
 कार्य  करने के  स: बन्ध  में  शिकायतों  के  विशिष्ट

 स्वरूप  को  प्रश्न  में  इंगित  नहीं  किया  गया  है  |  इस  बात  को  में  रखते  t  ,  इस  मामले  में  प्राप्त

 शिकायतों  का  ब्यौरा  देना  कठिन
 तथापि  अग्नियों

 की  स्वीकृति  लेखो  के
 वार्षिक

 विवरणों  को

 जारी  करने  में  विलम्ब  के  बार  में  विभिन्न  स्थानों  से  कछ  अभिवदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  शिकायतों

 विशिष्ट  मामलों  में

 सदसयों  की  शिकायतों  को  हर  करने  के  लिए  उपयुक्त  आवश्यक  कार्य वाही  की  गई  और  की  जा  रही

 और  कोजीकोडे  या  विचर  में  एक  उप क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  अनेक  प्रार्थनाएं

 प्राप्त हुई  भविष्य  निधि  संगठन  में  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  मुख्य-मुख्य
 मार्ग  दर्शनों  का  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  निधि  न्यासी  बोर्ड ने  यद  इच्छा  प्रकट  की  है
 कि  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  को  खोलने  के  सबंधी  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  पहले  सबंधीत  क्षेत्रीय  समिति  द्वारा  जांच

 की  जाये  और  तब  उसे  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  के  समक्ष  आगे  विचार के  लिये

 रखा  जाय  तदनसार  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  स्वीकृत  मार्गेदर्शनों के  अनसार  उचित

 कार्यवाही  की  ।

 भारत-अरब  मंत्री  संबंधों  को  बढ़ाने  के  लिए  बातचीत

 2667.  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 श्री  राजदेव  सिह

 क्या  बिदेश  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  द्वारा  अरब  देशों  के  पक्ष  में  पूरा  समर्थन  दिए

 जाने

 के  बावजूद  भी  कछ  अरब

 देश  भारत  के  साथ  एक  faa  देश  के  समान  व्यवहार  नहीं  कर

 82.0
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 क्या  इस  बारे  में  किसी
 स्तर  पर  बातचीत  हुई  है  अथवा  हो  रही  है  ;

 और

 इस  बारे  में  अरब  देशों की  क्या  प्रतिक्रिया

 fate  dara  में  राज्य  मंत्रो  (ti  सुरेन्द्र पाल  से  अरब  देशों  ने अलग-अलग और
 म्मिलित  रूप  से  कई  अवसरॉोंपर  भारत  द्वारा  अरब  पक्ष  के  प्रति  भारत  के  निरन्तर  और  सैद्धान्तिक

 समर्थन  की  सराहना  की  है  :  हाल  की  लड़ाई के  दौरान  feat  स्थित  अरब  राजनियकों  ने  सार्वजनिक
 तौर पर  भारत  के  निश्चय

 सराहना
 की  और  धन्यवाद  व्यक्त  किया |  अरब  नेताओं  ने  भी

 राजनयिक

 खुल  के  जरिये

 बजे  गए  संदेशों  में  सराहना  व्यक्त की  है  ।  इसलिए  इस  विषय  पर  बातचीत
 का  प्रश्न  नहीं उ  ता |

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  दक्षिण  अफ्र/का  में  अल्पसंख्यांक  श्वेत  सरकार  के  विरुद्ध  निर्णायक  कार्यवाही

 2668.  श्री  सा०  जनादनन :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  विशेष  राजनीतिक  समिति  से  दक्षिण  अफ्रीका
 में

 अल्पसंख्यक  श्वेत  सरकार  के  वध  निर्णायक  कार्यवाही  करने का  अनुरोध  किया है  ;

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  संगीत  राष्ट्र  संघ  ने  क्या  निर्णय  किया है  ?

 बिंदेश  मलाल  से  राज्य  (ti  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  जी

 और  भारत  ने  दक्षिण  अफ्रीका  की  श्वेत  अल्पसंख्यक  सरकार  के  विरुद्ध  निर्णायक  कदम
 उठाने

 की  दृष्टि  से  व्यक्त  राष्ट्र  की  विशष  राजनीतिक  समिति  में  प्रमुख  भाग  लिया  जातिभेद

 के  विषय  पर  विशेष  समिति  के  के  रूप  में  भारत ने  निम्नलिखित  विषयों  ox  विशष

 राजनीतिक  समिति  में  आठ  प्रस्ताव  रखवाए  और  उनका  समर्थन

 दक्षिण  अफ्रीका  में  राजनीतिक  बंदी (1)

 (2)  जातिभेद  के  विरुद्ध  श्रमिक  संघ  कारवाई

 (3)  जातिभेद  पर  विशेष  समिति के  काम  का  arr

 (4)  जातिभेद  पर  सुचना  का  प्रसारण

 (5)  जातिभेद  के  विरुद्ध  ट  राष्ट  की  कारवाई  का  समन्वयन  और  उसमें  तीव्रता

 अन्तर-सरकारी  और  गर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  कार्य (6)

 (7)  दक्षिण  अफ्रीका के  लिए  aaa  राष्ट्र  न्यास  कोष

 (8)  जातिभेद की  नीतियों से  उत्पन्न  दक्षिण  अफ्रीका  की  स्थिति ।

 अंतिम  प्रस्ताव में  सुरक्षा  परिषद
 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  ॒

 दक्षिण
 की

 t  स्थिति

 दक्षिण  अफ्रीकी  शासन  द्वारा  आक्रमक  पर  तत्काल  विचार  करे  ताकि  उस  क्षत्र  में  गम्भीर

 को  ठीक  करने  की  दिशा में  चाटकर  के  सातवें  अध्याय  के  अंतर्गत  कारगर उपाथ  किए  जा

 सक  |

 ये  सभी  प्रस्ताव  विशेष  राजनीतिक  समिति  द्वारा  पारित  किए
 जा

 चुके  x. @ |  राजनितिक  बंदियों
 से  संबंध

 प्रस्ताव
 महासभा  पास  किया  sy  चुका हैं  ।  सभी  अन्य  प्रस्तावों  पर  अगले  कुछ  दिनों

 में  महासभा की न  स्वीकृति  मिल  जाने  की  आशा  है  ।
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 भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  द्वारा  भूख  हड़ताल

 कृपा  करेंगे  कि 2670.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मंत्री  as  बताने

 क्या  1973 के  प्रथम  सप्ताह  में  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  के  सदस्यों ने
 आर०  के ०  नई  दिल्‍ली  में  डायरेक्टर  आफ  मिलिट्री  फानन  के  कार्यालय के  समक्ष  भव  हड़ताल
 की  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ज०  वी०  पटनायक )  जी  हां  श्रीमन्‌  ।

 मिलिट्री  फार्म  के  कमंचारियों  के  संघों  में  से  एक  संघ  ने  प्राधिकारियों  के  विचाराथ
 कतिपय मांगे  रखी  थीं  ।  उन  मांगों  पर  विचार  किया  गया  था  और  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों

 की  स्थिति  बता  दी  गई  थी  ।  भूख-हड़ताल  9-11-1973  को  समाप्त  कर  दी  गई  थी  ।

 Towers  Constructed  by  Pakistan  in  Pak-Occupied  Chhamb  Area

 to  state
 2671.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased

 (a)  whether  Pakistan  has  constructtd  some  towers  in  the  Pak-occupied  Chhamb
 area  ;

 (b  the  reaction  of  Government  thereto  ;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  Yes,  Sir

 taken  into (b)  and  (c) :
 All  related  developments  bearing  on  our  security  are

 Consideration  while  reviewing  our  defence  plans.

 Export  of  Heavy  Industry  Products

 2672.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry
 be  pleased  to  state

 (a)  the  items  produced  by  beavy  industries  and  exported  by  Government  during
 the  last  three  years  ;

 (b)  the  foreign  exchange  earned  thereby,  year-wise  ;  and

 (c)  the  foreign  exchange  likely  to  be  earned  during  the
 financial  year  1973-74

 as  a  result  of  export  of  the  said  items  and  che  value  thereof  in  rupees?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh)
 )  to  (c)  The  information  is  being  collecced  and  wilJ  be  laid  on  the  Table  -  of

 t  = न्  House  shortly

 Employees  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry

 2673.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  employees  working  in  his  Ministry  at  present  ;  and

 (b)  the  number  of  temporary  employees  out  of  them  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh)  :
 and  Development  organisation  for (a)  298  including  93  employees  of  the  Research

 Electrical  Industry  which  is  an  attached  offce  at  present.

 (b)  157  of  which  89  are  in  the  RDOEI

 54



 लिखित  उत्तर

 +

 8  1895  )

 Strength  of  Defe  nee

 Ministey
 2674.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  Wil!  the  Minister  of  Defence  be  pleased

 to  state

 (a)  the  total  strength  of  his  Ministry  at  present  and

 (9)  the  111111113(  oO  those  who  are  १ श

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik)  :
 (a)  1240.

 (b>  }  20K

 वे  लोहे  का  कमो  क  कारण  कर्ल  इज  निर्वा रिंग  एकको ंका  प्रभा धि  त  होना

 2675.  कामता  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 चे  लोहे  की  कमी  के  कारण  केरल  राज्य  में  इंजीनियरिंग  एकक  प्रभावित  हुए  हैं

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  P44  सुबोध  कच्चे  लोहे  का  राज्यवार  आबंटन

 ग नहीं  किया  जाता है  ।  बिजली  और  परिवहन  की  कविताओं  के  कारण  19

 लेकर  कमी  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ।  इस  समय  उपभोक्ताओं  को  कच्चे  लोहे  का  अनऋ

 ag  1972-73  में  अप क्रय  के  आधार  पर  किया जा  रहा  । Q  पीड़ कृत  ढलवां  लोहे  के  पाइप

 रेलवे
 स्लीपर  निर्माताओं  ,  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों
 तथा

 न्मख  उद्योगों  जेसे  प्राथमिक  क्षेत्र  को  कछ  शिकायत  दी  जात  हैं  ।  कच्चे  लोहे  के  वितरण  के  लिए

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  निश्चित  करने  के  एक  समिति  भी  बनाई  गई  है  |

 काल  राज्य  म॑  सेक्टरों  को  मांग

 2676.  तन कप् पन  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ट्रैक्टरों  की  मांग  के  बारे  में  केरल  राज्य  सरकार ने  1973-74  के  दौरान  कोई

 प्रस्ताव  भजा  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 भारा  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  <4  दलबीर  :  तथा  केरल  सरकार से  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  लेकिन  केरल  एपग्रो-इण्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  से  20  मीटर  dare  के  लिए  एक

 आवेदन  प्राप्त  हुआ  इन  ट्रैक्टरों को  आबंटित  करने के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 केरल  तापीय  बिजली  घर  को  कोयल  की  आवश्यकता

 2677.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  स्थित  तापीय  बिजली  घर
 को  इस  समय  कितने  कोयले की  आवश्यकता  है

 उसकी  कोयले  की  आवश्यकता को  पूरा
 करने

 के
 लिये  सरकार

 ने
 क्या  कार्यवाही  की  है

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (
 ort  हि  मां  कटरा Ai  FAA  :  इस  समय  केरल  राज्य  में  कोई

 ताप  बिजली  घर  नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |
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 HA  म  क्षत्र  क  उद्योगों  दारा  8.  33  प्रतिशत  बोनस  की  अदायगी  A  करना

 2678.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र के  उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  8.  33  प्रतिशत  बोनस

 अभी  तक  नहीं  दिया  गया  है  जबकि  इस  संबंध  में  कानून  बना  दिया गया  और

 सरकार ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  सुचना  उपलब्ध  नहीं है

 चंकि  उद्योग  कां  अधिकांश  भाग  राज्य  के  कार्यक्षेत्र में  आता  इसलिए  इस  मामलें  पर

 विचार  करना  राज्य  सरकार  का  काम  होगा  यदि  केन्द्रीय  के  अस्तगत  आने  वालें  किसी

 प्रतिष्ठान  द्वारा  बोनस  का  भुगतान  न  किए  जाने  संबंधी  किसी  मामले  की  सूचना  दी  तो  केन्द्रीय

 सरकार  आवश्यक  कार्यवाही  कर  सकती है  ।

 केरल  स  भारी  उद्योगों  की  स्थापना

 2679  भागवत  तन कप् पन  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 )  चौथी  तथा  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  केरल  राज्य  a  स्थापित  किये  जाने

 वाले  भारी  उद्योगों के  नाम  तथा  उनकी  संख्या  क्या  और

 इस  संबंध  में अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 चौथी  तथा  पांचवीं  पंचवर्षीय भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-संगीं  (si  ead  :
 योजनाओं  में  केरल  में  किसी  भी  शारी  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  अब  तक  न  तो  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ हैं  और  न  ही  यह  चर्चा  का  विषय  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  तमंचा  रियों  द्वारा  हडताल

 2680.  श्री  रानी  सेन :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  कर्मचारियों  ने  5  1973  को  एक  दिन  की  सांकेतिक

 हड़ताल  की  थी  जिससे  पटसन  उद्योग में  उत्पादन  पूरी  तरह  से  प्रभावित हुआ  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी क्या  मांगें  थी ं?

 श्न्प  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  बाल  गोविंद  वर्मा )  :  से  उपलब्ध  पश्चिम

 बंगाल  कें  जूट  श्रमिकों ने  जूट  उद्योग के  कच्चे  जूट  के  मूल्य  को  संशोधन  करके  बढ़ा  कर

 जूट  के  उत्पादकों  को  पारिश्रमिक  मूल्य  देने  आदि  सम्बन्धि  अपनी  मुख्य  मांगों के  समर्थन  में  5  नवम्बर

 1973.  को  एक  दिन की  सांकेतिक  हडताल  की  थी  ।

 इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  द्वारा  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्हनी  के  लिये  औद्योगिक

 गैसो  वर  उत्पादन

 2682.  श्री  सेन :  कया  इस्पात  और
 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार
 को  पता

 है
 कि  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  बर्नपुर की  इस्पात  बनने

 जाने  के  लिए  अपेक्षित  औद्योगिक  गैसों  की  पुरी  सप्लाई  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  द्वारा  अपने

 गोपालपुर  स्थित  संयंत्र  से  की  जाती है  ;
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 क्या  aq  व्यापार  में  उनका  एकाधिकार  होने के  कारण  इण्डिप्रन  आक्सीजन  लिमिटेड
 द्वारा

 इंडियन
 आयरन  स्टील  कंपनी

 को  सप्लाई की  जाने  वाली  गैसों  के  मनमाने  मूल्य  निर्धारित  किये
 जाते  हूँ  ;

 क्या  सरकार  अपेक्षित  गैसों  की  सप्लाई  के
 जिये  इंडियन  आयरन

 एण्ड  स्टील  कंपनी
 अपने  संयंत्र  लगाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही है  जैसा  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के

 ewer  और  भिलाई  इस्पात  संयंत्रों  में  किया  गया है  ;  और

 यदि  at,  तो  उनकी  रूपरेखा  क्या है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  के  बर्नपुर  स्थित  इस्पात  कारखाने  को  पाइप  द्वारा  आने  वाली  आक्सीजन  की  पूरी  आपूर्ति  इण्डियन

 आक्सीजन  लि०  द्वारा  अपने  गोपालपुर  स्थित  कारखाने  से  की  जाती है  ।

 इण्डियन  आक्सीजन  लि०  द्वारा  इसको  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  आक्सीजन  के  मूल्य  की

 शर्तें  इनको  की  दृष्टि  में  उचित

 नहीं  ।  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  Fo  Mo  की  आक्सीजन  की  खपत  इतनी  अधि  क

 नहीं  हैं कि  इसके  लिए  रक्षित  कारखाने  की  स्थापना पर  त्रिवार  क्रिया  जा  सके

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भारत  में  इस्पात  बनाने  में  ग्स/य  कमी  तकने क  का  प्रयोग

 2653.  श्री  शनि  सन  :
 क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरका र

 इस  देश  में  इस्पात  बनाने  में  गैसीय  कमी  तकनीकी  का  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  सुबोध  :  अभिप्राय

 गैस  को  अपचाय

 केरूप  में  प्रयोग  करके  लोह  अयस्क  में  प्रत्य  अपचयन  द्वारा  स्पंज  लोहा  बनाने  से  है  ।  यदि  यह  ठीक

 है  तो  गुजरात  औद्योगिक  विकास  निगम को  प्राकृतिक  गैस  का  अपचायक  के  रूप  में  प्रयोग  करके  प्रतिवर्ष
 180,000  टन  स्पंज  लोहा  बनाने  के  लिए  19-11-1973 की  आश्य-पत्र  दिया  गय  है  ।

 भारतीय  विदेश  सेवा  और  इससे  इतर  सेवा  के  अधिकारियों  द्वारा  उच्चायुक्त
 के  पदों पर  होना

 2684.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  देशों  के

 म  क्या  है  जहां  राजदूत  और  उच्चयुक्त  के  पदों  विदेश  सेवा  के  अधिकारी  नियुक्त  हैं

 तथा  जहां  पर  इस  सेवा  के  नियुक्त  नहीं

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेंद्र  पाल  :  उन  देशों  के  नाम  जहां  राजदूत  और  उच्चायुक्त
 के  पदों  पर  भारतीय  विदेश  सेवा  तथा  भारतीय  विदेश  सेवा  से  इतर  के  अधिकारी  है  क्रमशः

 अनुबंध  1  और  2  में  दिये  गए  में
 रखे  गए  /  देखिये  संखया  एल०  73

 पंजाब  को  इस्पात  का  नियतन

 2686.  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  राज्य  में
 कृषि

 उद्योग  उत्पादन  के  कार्यक्रम
 को

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  पंजाब  को

 1973  की  के  लिये  इस्पात का  कोई  नियतन  किया  गया  और
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 यदि  तो  त
 मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ताल  म इस्पात  ओर  खान  नं  AISA  सा  सुबोध  हंसवा )  और  इस्पात  प्राथमिकता
 समिति  द्वारा  पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  को  1973  की  तिमाही  में  कुल  3,368
 टन  इस्पात  का  आबंटन  किया  गया  है  !

 कच्चे  लोहे  की  कमी

 2687.  मी  रविनन्दन  लाल  भाटिया

 ो  श्रीकिशन  सोदी  :

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  के  लिये  अपेक्षित  कच्चे  लोहे की  कमी  है  ;

 क्या  कच्चे
 लोहे  के  उत्पादन के  लिए  बोकारों में  नई  कोक  ओवन  बैटरी  चालू

 की
 गई  है  ;

 और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 इस्पात  ate  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  हाथ  सुबोध  :  इस  समय  देश  में  कच्चे  लोहे
 की  उपलब्धि  कुल  मांग  से  कम  है  ।  उपलब्धि  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 और  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  दूसरी  कोक  ओवन  बैटरी  नं०  3)
 18

 को  चालू की  गई
 थी

 पावती  योजना  में  मारो  मौतों  क  निर्माण  के  tia  के  लिये  नियत  को  गई  धनराशि

 2688.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  कण  लक प्पा  :

 क्या  भार  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  योजना  में  भारी  मशीनों  का  निर्माण  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्र के  लिय

 कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ;  और

 वे  परियोजनायें  कौन  सो  है  जिन्हें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  माननीय  सदस्य  पांचवीं

 योजनावधि जनाव
 में  स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  नये  भारी  मशीन  बिल्डिंग  संयंत्र  का  उल्लेख

 रह  @  |

 राष्टीय  औद्योगिक  विकास  निगम को  इस  परियोजना  के  लिए  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  कर

 के  लिए

 .

 नियुक्त  किया गया  है  ।  रिपोर्ट  से  जिसके  कि  दिसम्बर  1973  में  प्राप्त  होने  की  आशा  इस

 परियोजना  पर  होने  वाले  अनुमानित  व्यय  का  पता  चलेगा  ॥

 चुंकि  पांचवीं  योजनावधि  में  केवल  एक  ही  नये  भारी  मशीन  बिल्डिंग  संयंत्र को  स्थापित

 करने  का  विचार  है  इसलिए  परस्पर  प्राथमिकता का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 8-
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 इस्पात  की  स्थानापन्न  धातुओं  का  पता  लगाने  समिति

 2689.  शो  रघुनन्दन  लाल  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  की  स्थानापन्न  धातुओं  का  पता  लगाने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  द्वारा एक  समिति

 यदि  तो  तत् संबधो  मुख्य  बातें  ai  हूँ  ?

 इस्पात  और  खान  सं त्राल पर
 में  सुबोध  :  और  देश  में  इस्पात  की

 खपत  में  मितव्ययिता  लाने  के  लिए  सुझाव  देने  न्  एक  समिति  बनाई  गई  है  ।  ऐसी  संभवना है  कि  यह
 समिति  31-12-73 तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी

 Supply  of  Sub-standard  Coal  ts  Thermal  Power  Stations  in
 West  Bengal  and  Bihar

 2690.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Wiil  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Thermal  Power  Stations  in  West  Bengal  and  Bibar  are  being

 supplied  with  sub-standard  coal ;

 (b)  whether  they  are  also  not  being  supplied  coal  in  time  and  according  to  their

 requirements  ;  and

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh

 Hansda)  :  (a)  &  (b)  there  have  been  some  complaints  about  quality  and% in-adequate
 supplics  of  coal  to  power  stations  in  West  Bengal  and  Bihar  ;

 (c)  The  main  reasons  affecting  the  supply  of  coal  are  in-adequate  rail  transport,
 acute  power  shortage  in  Eastern  regionsince  April,  shortage  of  explosives  and  labour
 trouble  due  to  rivalries.

 A  close  watch  on  supplies  of  coal  to  all  power  stations  is  being  kept  by  the  coak

 producing  units  and  Railways  and  it  hasbeen  possible  to  meet  the  situation  without
 any  dislocation  in  the  working  of  power  stations.  A  Control  Room  has  been  establi-
 shed  in  the  Railway  Board  to  take  emergent  action  torush  supplies  to  any  power
 station  facing  a  critical  stock  position.

 Strike  by  E.P.F.  Employees

 2691.  Shri  Ramavatar  Shastri
 state  e e

 :  Will  the
 Minister *

 of  Labour  be  pleased  to

 (a)  whether  the  employees  working  in  the  Employees  Provident  Fund  Office’
 of  the  Central  and  various  State  Governments  went  on  strike  and  staged  a  ‘dharna’in
 the  third  week  of  Octoberin  support  of  their  demands  ;

 (७)  if  so,  their  demands  ;  and

 (c)  the  reasons  for  not  accepting  their  demands  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)
 :

 The  Provident  Fund  Authorities  have  reported  as  under

 (a)  Tae  All  India  Employees’  Provident  Fund  Staff  Federation  and  its  affiliated
 Unions  resorted  to  slogan  shouting  and  relay  hunger  strike  in  batches  for  72  hours  in

 Regional  Offices/Central  Office  and  also  at  Shramshakti  Bhavan.

 (b)  A  copy  of  the  charter  of  demands  is  enclosed.

 (c)  The  demand  of  the  Federation  relating  to  revision  of  pay  scales  is,  under  the

 consideration  of  a  sub-committee  of  the  Board  of  Trustees.  51605  are  being  taken
 to  recognise  Organisations  of  employees  at  the  Ce  ntral  Office  and  in  the
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 The various  Regional  Offices  in  accordance  with  the  Code  of  Discipline. Organisations  of  workers  (who  are  members  of  the  F  und)  are  already  represented  on
 ॥  h  Centra:  Board  of  Trustees  and  the  Regional  Committees.  It  is  not  possible  to  accept
 the  remaining  demads  at  present.  The  position  in  respect  of  each  demand  has  been
 ‘explained  to  the  Federation.

 Statement

 t.  Ta?  Pay  Scales  of  che  employees  of  this  Organisation  should  be  on
 p

 y
 ‘v'th  those  prevailing  in  ‘A’  Class  Banks.  Pending  finalisation  of  this  deny  ndan

 In’  «x  ‘im  relief  of  25%  ofpay  should  be  paid  to  each  employees.

 this  demand  an  ex-
 2.  Bonus  be  granted  to  all  employees  of  this  Organisation  Pending  finalisation  of

 gratia  payment  ofan  amount  equivalent  toone  month’s  salary  shouid  be
 paid.

 3-  The  All  India  Employees’  Provident  Fund  Staff  Federation  and  its  affiliated
 naits  should  be  recognised  forthwith.

 4.  Section  5B  and  5D  of  the  E.P.F.and  Family  Pension  Act  should  be  amended

 0
 and  2  staff  representatives  of  the  Federation  in  the  C.B.T.  and 2  staff  representatives

 f  each  unit  in  the  Regional  Committees  should  be  included.

 acc
 5.  The  work  load  in  the  Regional  Offices  should  be  reduced  to  750  accounts in

 Re
 ounts  side  and  not  more  than  80  establishments  and  not  more  than  25,  files  in  the
 gional  side  in  view  of  the  additional  work  of  family  pension.  Yard  stick  should  be

 prescribed  for  Central  Office  also.

 6.  Adequate  staff  sanction  should  be  made  as  per  demand  number  4  above.

 Merger  of  L.D.C’sand  U.D.Csin  view  ofthesimilar  nature  of  work  done  by  them.

 8.  New  posts  should  be  created  in  the  following  cadres

 (a)  Assistants  in  the  Regional  Offices.  U.D.Cs  of  the  Regional  Offices  who  have

 completed  seven  years  of  service  should  be  promoted  as  Assistant.

 (b)  in  the  Regional  Office  Head  Clerk  of  the  Regional  Offices
 should  be  designated  as  Superintendent  and  be  given  the  scale  of  the  Superin-
 tendent.

 (c)  The  posts  of  the  Vigilance  Inspectors  and  P.F.Is  be  created  in  the  Central
 Office  to  check  the  Vi
 the  provident  fund.

 gilance,O&M  and  deteriorating  the  recovery
 Position

 of

 (d)  The  posts  of  record  suppliers,  Fatash  and  Jamadar  should  be  created  in  the
 Regional,  (00 कि८८ड/ (८8  Office.

 Recognition  to  all  India  Provident  Fund  Staff  Federation

 2692.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  witther द  have  decided  torecognise  the  All  India
 Provident

 Fund
 staff  Federation;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  thein  ordinate  delay  in  informing  the  Federation  and
 making  declaration  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):
 The  Provident  Fund  Authorities  have  reported  as  under

 (a)  and  (b)  Tae  Ceatral  Board  of  Trustees,  Employees’  Provident  Fund  at  their
 6ota  meting  held  acdabid  oa  7th  November,  1973,  decided  that  recognition  to
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 the  Registered  Trade  Unions  formed  inthe  Employees  Provident  Fund  Or  ganisation be  granted  under  the  Code  of  Discipline  in  Industry.  Action  has  already  bee  n  Initiated
 for  verifying  the  membership  of  each  of  the  Unions/Federation  aslaid  (७1  wn  inthe
 Code  of  Discipline  in  Industry.

 Danaiya  Nullah  Scheme,  Patna

 2693.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  tostate:

 (a)  whether  rdin  water  falis  inthe  Sone  river  through  a  nullah  flowing  via  Dana-

 in  Patna  District.
 pur  Cantt,  due  tonon-implementation  of  the  Danaiya  Nullah  scheme  under  Maner  Thana

 whether  the  (101. 0011 11211 1.  Board  authorities  auction  this  nullah  to  the  fisher-
 men;

 (c)  whether  thousands  of  acre  of  paddy  crop  in  Maner  and  Danapur  Thana
 areas  छुट  daniged  cvery  फर  dat  toob;tacle  created  inthe  flow  of  water  making
 of  ‘Baliyari’  inthe  nullah  by  the  fishermen  and  sowing  rabi  crop  is  also  not  possible
 On  account  of  water  lagging;  and

 (d)  ifso,  the  justification  of  auctioning  the  said  nullah  and  whether  Government
 will  take  some  action  tocheck  the  occurrance  cf  this  problem  in  future ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik)  ;
 (a)  It  is  a  fact  that  rain  water  falls  in  the  Sone  river  through  a  nullah  flowing  via

 However,  the  Cantonment  Board  at  Danapur Danapur  Cantt.  have  no  knowledge
 of  any  Danaiya  Nullah  Scheme.

 (b)  Yes,  Sir.

 Sir. (c)  No,

 (d)  Does  not  arise.

 इस्पात  संयंत्रों  क  पास  स्टीलਂ  का  स्टाक

 2694.  श्री  एम०  रामगोपाल  क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  इस्पात
 उत्पादन

 के  कम  होने  के  बावजूद  इस्पात  संयंत्रों के  पास  फिनिशर  दील  का

 स्टाक  सामान्य  स्टाक  से  एक  लाख  टन  ज्यादा  है  ;  और

 यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं

 ?

 (a)
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  af  सुबोध  :  नाव  और  (@)  जानकारी  steer

 | की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 नीलो  लिग्नाइट  परियोजना  म॑ं  बिजली  का  उत्पादन

 2695.  श्री  दीवीकन  :

 श्री  सेझियान

 क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  नेवली  लिग्नाइट  परियोजना में  बिजली  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ हैं  ;

 उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  है  ;
 और

 इस  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?
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 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  A  उप  संतरों  (al  सुबोध  :  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 नेवेली  बिजली  घर  का  शुद्ध  उत्पादन  इस  प्रकार  था

 1970-71  1801  [ho  वा  0/Fo

 1971-72  2168  वा०्/घ० To

 1730  कि० 1972-73  वा०/घ०

 नेवेली  बिजली  घर  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता के  संदर्भ  में  ली  के  उत्पादन में  कमी  का

 कारण  ने  ली  लिग्नाइट  खान
 से  कम  मात्रा  में  लिग्नाइट  का  प्राप्त  होना  था

 ।

 नेवेली  बिजली  घर  से
 बिजली

 के
 उत्पादन

 में  वृद्धि करने  के  लिए
 सरकार

 ने
 निम्नलिखित

 उपाय  किए  है  ।

 (1)  तात्कालिक  उपाय  के  रूप  में  सरकार  ने  बिजली घर  के  50-50  मे०  वा०  की  दो  इकाइयों

 को  उस  समया  तक  के  लिए  तेल  इंधन में  परिवतित  करने  का  निश्चय  किया  है  जब तक  कि

 नेवेली  लिग्नाइट  खान  से  लिग्नाइट  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  हो  जाता  |  आशा  की  जाती

 है  कि  दोनों  परिवर्तन  1974  और  जन  1974  तक  चाल  हो

 जाएंगी  |

 (ii)  नेवेली  forage  खान  की  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता
 लगभग  16  लाख  टन  प्रतिवर्ष है  ।  बिजली

 घर  के  उत्पादन  में  स्थायी  आधार पर  वृद्धि  करने  के  सर्वप्रथम  1975-76 तक

 लिग्नाइट  का उत्पादन  45  लाख  टन  प्रतिवर्ष  तक  बढाने  की  योजना  है  जिसके  प्रतिस्थापन

 उपस्कर को  सम्मिलित  11.62  करोड़  रुपए  के  मूल्य का  सहायक  उपस्कर  प्राप्त

 किए जा  रहे  हैं  ।

 (iii)  अनुमान है  कि
 बिजली  घर  सहित  विभिन्न  उपभोक्ता  एककों  को  उनके

 अनुकूलतम
 स्तर

 तक  चलाए  जाने  के  लिए  लगभग 60  से  65  लाख  टन  लिग्नाइट  की  आवश्यकता  होगी

 तदनसार  विशिष्ट  खनन  उपस्कर  पर  36  करोड़  रुपए  के  निवेश  लिरनाइट की  उत्पादन

 क्षमता को  45  लाख टन  से  65  लाख टन  प्रतिवर्ष  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  भी  सरकार  द्वारा

 सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन

 बड़  ढलाई घरों  को  बढ़  ह्य  दर  पर  कच्च  लोहे  की  कथित  बिक्री

 2696.  थो  ज्योति  बसु  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका
 ध्यान

 20  1973 के  साप्ताहिक  में  रूलिंग  पार्टी

 कलेक्टर  फंड्स-रूपिम  इलेवन  मिलियन  पे-आफ  टु  बिग  बिज  आन  पिगआइरनਂ  शीर्षक से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  सुबोध  हंसना  )  और  में  प्रकाशित

 |
 हुआ  समाचार  स्कूल  गलत

 मारुति  लिमिटेड  को
 इस्पात

 के  लिये  जारी  किय  गये  परमिट

 2697  को  जवोतिमंय  बस ु:  क्या
 और

 खान
 मंत्री

 यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि
 मारुति

 हरियाणा को  अब  तक  इस्पात के  लिये  जारी  किये  गये  परमिटों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सबोध  :  एक विवरण  संतान  हैं  ।
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 विवरण

 मास  मारुति  लिमिटेड  को  मंच  1973  तक  विभिन्न  स्त्रोतों  से  प्राप्त  हुई  इस्पात  की  सप्लाई
 सम्बन्धी  विवरण

 ——
 री

 टन  ) ee
 स्वात  मांग  प्रेषण  |  ण  I
 ee  नन *

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  7,499  799.000  1973
 की  अवधि  में  किए

 प्रेषण  सम्बन्धी

 रिपोर्ट  बिलेट

 बिलेट  पुनंबेलक  समिति  1,875  649.880  पुनर्बेलक  समिति  को

 अगस्त  1973  तक

 प्राप्त  नहीं हुई  थी  ।
 श्टाकयाड

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  11,430. 631  852.  407  आयातित  इस्पात  की

 मांग
 भी  शामिल है  ।

 डिस्को  14,561,  000  **310.122  रं अप्रैल  "73  से  पार्टी

 द्वारा  117.  897

 मीटरी

 उठाया  गया

 स्की  ह  14,893.  500  536.  000

 ि  40,885,  131  1,698.  329
 अ |.  न

 नौकरों  इस्पात  aaa  के  निर्माण  किये  के  प्रा  हो
 *

 का  समय

 2698.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोकारो  इस्पात  परियोजना के  निर्माण  कार्य के  पुरा  होने  का  समय  क्या  और  इस

 संयंत्र  में  कब  उत्पादन  शुरू  होना  था  ;

 निर्माण  कार्य  के  समय  में  अब  तक  कितनी  बार  परिवर्तन  किया  गया  है  और  प्रत्येक  अवसर

 पर  इस  परिवर्तन  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  बोकारो  aga  के  निर्माण  कार्य में  और  भी  विलम्ब  होगा  ;  मदि  तो  कया  कारण

 क्या  निर्माण ara  में  एक  दिन  के  विलम्ब से  एक  लाख  रुपये  का  शुद्ध  घाटा  होता  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  नवीनतम  निर्माण  अनुसूची
 के  अनुसार  बोकारो  इस्पात  कारखाने

 का  प्रथम  चरण  बेलन
 मिल

 को  वर्ष  1974 की

 चौथी  तिमाही  में  पुरा  हो  जाएगा और  उत्पादन  होने  लग
 गा  ठंडी

 बेलन  मिल  को  एक  वर्ष  पश्चात्‌  चालू
 किए  जाने  का  कार्यक्रम है

 निर्माण  अनुसूची  में  4  बार  संशोधन किया  गया  है
 ।  उस

 समय  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  कमी
 का  कब्जा  लेने  में  देरी  के  परिणामस्वरूप  सिविल  कार्य  आरम्भ  करने  में  हुई  देरी  सिविल  इंजीनियरी
 कार्य  के  लिए  उप  ठेकेदार  नियुक्त  में  संरचनात्मक ों  की  स्थापना  के  कार्य  आरम्भ  करने  में

 देशीय  निर्माताओं  द्वारा  उपस्करों  की  सप्लाई  में  ऊष्मसहों  की  सुपुर्दगी  में  गम्भीर  विलम्ब

 ठेकेदारों  के  मज़दूरों  में
 प्रायः  और  परिणाम

 स्वरूप  निर्माण  ares  में  देरी  के  कारण  संशोधन
 करने  पड़े
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 सभी  प्र |  दि  द  ad वर्तमान  निर्माण  — ATs वी  के  अनुसार  कार्य ica  करने  के  यत्न  किए  जा  रहे

 यह  बताना  कठिन  है  कि  इस  देरी  के  कारण  निश्चित रुप  से  कितन  वित्तीय

 हानि  हुई  है

 ठित  क्षेत्र  म  रोजगार  विधि  को  दर

 2699,  श्री  ज्योति  बसु  :  कया  श्रम  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 व्य  1969-70  से  1971-72  तक  संगठित  क्षेत्र  नवार  और  वह  वार  रोजगार

 विधि  की  दर  क्या है  ;

 बेरोजगार  के  मामले  में  कुछ  ज्यों  अर  कुछ  जीनो ंके  दूसरों  से  पिछड़े  जाने  के  क्या  कारण

 ह  आर

 शिकार a संगठित  aa  में  क्षेत्रीय  qaqa  को  कम  करने  उभर  ard मनोगत  ay  सर  i  ty  दर  ने  के  लिय  क्या

 न
 ‘Se  mr “4  ? mardi  की  गई  है  अथवा  कर

 श्रम
 मंत्रालय

 मं  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  एक

 विवरण
 संलग्न

 जिसमें

 1969-70  से  1971-72  की  अवधि  त  qq  में  संगठित  क्षेत्र में  क्षेत्रवार  और  वर्षवार  रोजगार

 में  वृद्धि-दर  दी  गई  है

 और  एक  विवरण  संलग्न है  जिस  में  रोजगार  में  वृद्धि में  क्षेत्रिय  असंतुलन
 सम्बन्धि  स्थिति  और  उपचारी  उपाय  दिए  गए  हँ  ।

 विवरण  1  शब्द  1

 1969-70,
 " अ  viw  /  1  प

 हागी  aro  10% avé  1-72  के  दौरान  संगठित  क्षेत्र  में

 गार  र्व द्धि  दर
 reese  ० नन  प

 के  ठीर REN  रोजगार  वृद्धि  wees ci  प्रतिशत  द्र

 क्षत्र  —  eG  ee  NS  NE एल

 1971-72  1970-71  1969-70.

 1  2  3  4

 उत्तरी  5.5  4.0  4

 केन्द्रीय  ध्  +2.1  +2  +8

 उत्तर-पूर्वी  +4.9)
 दे

 पूर्वी  +1.2f
 +0  oar  #

 b
 +1

 पश्चिमी  +1.6  |  ह  5  a  +3

 दक्षिणी  श  4.0  +2.3  +  2
 moh a  ae  ण»

 सभी
 क्षेत्र

 9 a.  +2.5  +2  5

 kame  सरकारी  aa  और  सरकारी  क्षेत्र त्र  के  गैर  कृषि  संस्थापन
 शामिल  है  जिनमें  10  या  इससे

 अधिक  व्यक्ति  काम  करते

 fe  राज्य  पुनर्गठन  1956  के  अधीन  परिकल्पित  क्षेत्नीय  परिषदों  के  प्रयोग ने

 हु
 गढित  किए

 गए

 नन् आंकड़  विभाजन  से  पूरे  संय  क्त  पूर्वी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  है  ।
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 रोजगार  के  बारे  में  क्षेत्रीय  संतुलनों  का  सम्बन्ध  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  और  में  उद्योगीकरण

 तथा  आधिक  विकास  के  अन्य  पहलुओं  की  सापेक्ष  प्रगति  से  है  ।  अनेक  क्षेत्रों  को विकास  प्रक्रिया  का  समूचित

 लाभ  प्राप्त  न  होने  के  अनेक  कारण  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  ही  कारण  का  अथवा  अनेक  कारणों  का  संयुक्त

 प्रभाव  हो  सकता  है  ।  कई  मामलों  में  areas  स्थिरता  ऐतिहासिक  कारणों  से  नहीं  हो  आजादी  से

 पहले  कुछ  क्षेत्रो ंकी  जिन्हें  वाणिज्यिक  एवं  राजनितिक  हित  की  दृष्टि  से  अपेक्षतया  महत्वहीन

 समझा  अन्य  क्षेत्रों  के मुकाबले  में  कम  ध्यान  दिया  गया  ।  विशेषकर  भारती य  राजाओं  के  शासन

 और  जमीनदारी  प्रणाली  के  अंतगंत  आने  वाले  क्षे  त्रों
 में  विकास  के  लिए  प्राय:अधिक  प्रतिकूल  दिशाएं  व्याप्त

 थीं  ।  कुछ  क्षेत्रों  के पिछड़ेपन  के  महत्वपूर्ण  नैमित्तिक  कारक  कमजोर  आधार  और  उसके  परिणामस्वरूप

 बाहर  अर्थंव्यवस्था  का  अभाव  इसके  अतिरिकत  कुछ  क्षेत्रों  के  संक्षेप  पिछड़ेपन  से  इन  क्षेत्रों  में  पिछड़ापन

 कायम  रहता  है  ।

 आवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं  का  विभिन्न  मात्राओं  पिछड़े  क्षेत्रों  की  समस्या  से  है  ।  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ए  225  जिलों  के  विकास  के  लिए  एक  योजना  बनाई  गई  थी  जिन्हें  किसी

 पूर्वनिर्धारित  कसौटी  के  अनुसर  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  समझा  गया  था  ।  इन  जिलों  को  रिआयती

 वित्तीय  सहायता  दी  जिसमें  व्याज  की  कम  दर  पर  ऋण  देता  और  ऋण  चु  कामे की  अवधि  को  उधार

 देने  वाली  अखिल  भारतीय  संस्थाओं  द्वारा  निर्धारित  अवधि  से  अघिक  रखना  शामिल  है  ।  इसके  अलावा

 50  लाख  रुपये  से  कम  का  आवधिक  निब  श  रखने  वाले  नए  तथा  विद्यमान  यूनिटों  के  आवधिक  पूंजीगत

 निवेश  के  10  प्रतिशत  तक  आधिक  सहायता  या  तत्काल  अनुदान  देन  की  योजना  1970  के  मध्य में
 गीत  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  44

 जिलों  में  शुरू  की
 गई

 ।  इस  योजना  जो  अब  89  जिलों/क्षेत्रों  में
 और

 एसे  यूनिटों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  जिनका  आवधिक  पूंजीगत  निवेश  50  लाख  रुपये  से  अधिक

 परन्तु ऐसे  मामलों  में  आथिक  सहायता  की  राशि  5  लाख  रुपम  तक  सीमित  कर  दी  गई  है  ।  हाल  ही  में

 आधिक  सहायता  की  दर  को  नीचे श  के  10  प्रतिश्त  से  बढ़ाकर  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  |

 नए  उद्योंगों  को  लाइसेंस  संतुलित  क्षे  तलीय  विकास के  उद्देश्य  की  ध्यान  में  रख  कर  दिया जा  रहा है  ।

 इसके  अतिरिक्त  ऐसे  देश  में  देशी  इस्पात  और  सीमेंट  की  समान  कीमतों  की  नीति  से  दूरस्थ  स्थानों  का  भी

 विकास  हुआ  है  जिन्हें  अन्यथा यह  लाभ
 प्राप्त  नहीं  हो  सकता

 था
 ।  जम्मू और

 काश्मीर  राज्य  उत्तर  पूर्वी

 संघशासित  हिमाचल  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिए  एक  योजना  शुरू  की  गई  है  जिसके

 अंतर्गत  चूने  हुए  रेल-स्थानों  से  कच्चा  माल  और  तैयार  माल  ले  जानें  पर  की  गई  परिवहन  लागत  की  50

 प्रतिशत  धन  राशि  केन्द्रीय  सरकार  देती

 आशा  है  कि  ऊपर  निर्दिष्ट  उपायों सरे  संघठीत  क्षेत्र  में  औद्योगिक  मामले  मे  क्षेत्रीय  असंतुलन  पर्याप्त

 हद  तक  कम  होगा  जिसके  परिणामस्वरूप  इस
 aa

 में  रोजगार में  क्षेत्रीय  असंतुलन  कम  होगा

 अल्जीयसे  गट-निरपेक्ष  देशों  के  सक्षम  लग  में  बनाई  गई  आधिक  नीति

 2700.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अल्जीयर्स  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  सम्मेलन  में  आधिक  नीति  बनाने  के  बारे में  कुछ

 प्रगति  हुई  थी  ;  और

 यदि  हां  तो  विकासशील  वित्तीय  सहायता  के
 साथ  धन  निकालने  संबंधी  विशेष  अधिकारों

 ड्राइंग  को  जोड़ने  के  प्रयासों  में  क्यां  प्रगति  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):  अगस्त  1972  में  निर्गट  देशों  के  विदेश
 मंत्रियों  की  जाजंटाऊन  में  आयो  जित  foe  में  आर्थिक  सहयोग के  अमल  संबंधी  कार्यक्रम की  स्वीकृति  के

 बाद  अल्जीयर्स में  fae  देशों  की  शिखर बे  ठक  में  काय क्रम
 के  अमल  के  संबंध  में  हुई  प्रगति की  समीक्षा

 की  गई  ।  वहां  आर्थिक  और  आशिक  सहयोग पर  भागे  अमली  कार्यक्रम  स्वीकार  किया  गया  y
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 अर्जियां  में  स्वी कृत  आर्थिक  घोषणा में  निर्गम  देशों ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  विकासशील

 देशों  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  में  पहलू  से  सुधार  बड़ी  चिता  का  विषय है  ।  आधिक  सहो
 के  अमली  कार्यक्रम  में  कहा  गया है  कि  विकासशील  देशों के  हित में  निकालने के  विशेष  अधिकारों औਂ
 विकास  के  लिए  धन  देने  के  बीच  एक  कड़ी  स्थापित  की  जानी  चाहिए  i  विकासशील  देश  उन  सभी  मचों

 पर  जहां  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाता  है  इन  लक्ष्य की  प्रप्ति के  लिए  निरंतर  प्रयत्नशील  है  |

 खेतो  कापर  राजस्थान  दवारा  की  गई  प्रगति

 2701.  Sto  हरि  प्रसाद  वर्मा  :

 शो  ई०  ato  fad  पाटिल  :

 क्यो  इस्मत  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  स्थित  खेतड़ी  कापर  काम्पलेक्स के  पूरा  होने  में  असाधारण रूप  से  विलम्ब

 हुआ है
 इस  काम्पलेक्स  में  आशाजनक  उत्पादन  कब  तक  होने  लगेगा  और  मूल  निर्धारित  लक्ष्य  के

 अर  सार  अनुकूलतम  स्तर  पर  उत्पादन  कब  से  होना था  ;

 मूल  प्राक्कलन  की  तुलना में  इस  परियोजना  के  विकास की  नवीनतम  स्थिति  के  सदमे  में

 योजना की  लागत  में  कितनी  वृद्धि  होने की  सम्भावना है  ;

 इस  परियोजना  के  विभिन्न  पहलुओं के  बारे  में  नवी  नतम  प्रगति कया  है  5
 और

 परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुए  प्राइवेट  परामर्श  दाताओं  के  नाम  क्या  हैँ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  1970  में  तैयार  की  गई  समय

 अनुसूची  के  अनुसार  खतड़ी  ताम्र  संकुल  के  1973-74  को  अंतिम  तिमाही  में  पूरा  हो

 जाना  किन्तु  अप्रैल  से  जून  1973  के  बीच  बिजली  पूर्ति  में  भारी  कटौती  तथा  सी  मेंट  और  एसी  टाइटिल

 गेस  की  कमी  को  परियोजना  के  निर्माण  काय  की  प्रगति  में  बाधा  पड़ी  परिणामस्वरूप  परियोजना  के

 अंतिम  रूप  में  से  चालू  होने  में  अब  कुछ  विलम्ब हो  सकता

 1970  की  समय  अनुसूची के  अनुसार  इस  परियोजना से  अधिकतम  उत्पादन  1977  में

 श्रान्त  हो  जाने  की  आशा हैं  ।  किन्तु  खान  विकास  ara में  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनु सार प्रगति  नहीं  हो  रही

 है  क्योंकि  कुछ  तकनीकी  कारणों  से  प्रत्याशित  प्रगति  की  दर  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान
 तार  लिमिटेड  खान  विकास  ala  में  वृद्धि  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रहा

 हिन्दुस्तान  तार  लिमिटेड
 ने  1971

 के
 अन्त

 में  खेतड़ी  ताम्र
 परियोजना

 का
 व्यापक  लागत

 प्राक्कलन  तैयार  किया  था  जो  115  करोड़  रुपए  है  ।  तब  से  देश  के  सामान्य  मूल्य  स्तर  में  अत्यंत  वृद्धि  हुई

 है  तथा  रुपए  और  फ्र  की  कै  रसी  दरो  पर  थी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इससे  परियोजना  की  अनुमोदित

 पूंजीगत  लागत  में  भी  कुछ  वृद्धि  होने  की  संभावना है

 संकेन्द्रण  संयंत्र  का  प्रथम  स्रोत  1  जुलाई  ,  1973  को  चालू हो  गया  है  ।  प्रश्वाचक  संयंत्र  के  सिविल

 निर्माण  कार्य  में  94  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  तथा  प्रौद्योगिक  संरचना  और  प्रोसेस  उपकरण  का  निर्माण  कार्य

 प्रगति  पर  प्रक्षालन  खंड  के  सिविल  निर्माण  कं  में  96  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  aa  उपकरण  संस्थापन

 का  काय  जारी है  ।  अम्ल  व  उर्वरक  संयत्र  के  सिविल  निर्माण  ara  में  7  2  प्रतिशत  प्रगति हुई  है  ।

 संकेन्द्रण  प्रस्तावक  फरनस  क्षेत्र  से प्रथम  )  तथा  प्रक्षालन  शाला
 के

 प्रोसेस  डिजाइन  परा

 दाता मे  ससंबनोटा पिक  एण्ड  से  एं  सा  ,  फ्रांस  प्रद्रावक  का  फ्लैश  फर्नेंस  मैसर्स  औटो  कम्पन  हवाई के
 पेंट  सदा  फ्लैश  प्रद्रावक  प्रोसेस  आधारित  फ्लैश  फर्नेस  क्षेत्र  के  डिजाइन  परमशंदाता

 मेसर्स  पावर गैस  बम्बई  असल  व  उबर  संयंत्र
 के  परामशंदाता  मं  सस  ब्रस्ट  इंजिनियरिंग

 म  डिजाइन  संगठन  ई०  डी०
 ओ  °)  एसई  डी०  sto  को  छोडकर  अन्य  कोई

 परामर्शदाता  वास्तविक  समान  निर्माण  के  काय  पर  नहीं  लगाया  गया  है  |
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 पिए
 उत्तर

 तांबे  की  आवश्यकता  और  उपलब्धता

 2702.  Sto  हरि  प्रसाद  wat  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  तांबे  की  aries  अनुमानित
 आवश्यकता  और  उपलब्धता  क्या  है  ;

 देश-वार  आयात  की  स्वागत  बताते  हुए  तांबे  का  कितना  उत्पादन  देश  में  ही  किया  गया  ;

 और  कितना  तांबा  विदेशों  से  आयात  किया  गया  ;  और

 देश  में  तांबे  के  स्रोतों  के  विकास  में  घीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  है  ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुखदेव
 :  1971-72,  1972-73

 के  दौरान  तांबे  की  वास्तविक  उपलब्धि  इस  प्रकार  थी  :--

 देशी  उत्पादन  आयात  योगਂ

 1971-72  8,405  56,137  64,542

 +  e  च
 12,596  _  49,702

 negate

 1973-74 के  लिए  तांबे  धातु  की  आवश्यकता  लगभग  टन  आंकी  गई  है  17g  संभावना  है  कि
 लगभग  13,000  टन  धातु  का  देशी  उत्पादन  होगा  ।  तांबे  की  अन्तराष्ट्रीय  की  मतों  को  हुई  अत्यधिक  वृद्धि

 से  उत्पन्न  अनिश्चितता  के  कारण तांबा धातु  के  आयात के  अनुमानित  आंकर्ड  देना  संभव  नहीं
 1973-74  में  1-4-73 से  31-10-1973  तक  33,182  टम  तांबे  का  आयात  किया  गया  है  |

 अपेक्षित  जानकारी  अनुबंध-क  में  दी  गई  है  ।

 तांबा  स्रोतों  का  विकास  एक  दीघंकालीन  प्रक्रिया  है  ।  हाल  ही  के  वर्षों  में  सरकार  ने  देश  में  तांबा

 स्रोतों  के  त्वरित  विकास  के  लिए  ara  उपाय  किए  है  जिसके  फलस्वरुप  आगामी  कुछ  वर्षों  में  तांबे  के  देशी

 उत्पादन  में  पर्याप्त  वृष्टि  होगी  ।  तांबे  के  समस्त  ज्ञात  आशावान  निक्षेपों  में  विकास-कार्य  आरंभ  कर  दिया

 गया  है  और  इनमें  राजस्थान  की  खेतड़ी  और  कोलिएशन  खाने  और  दरीबा  और  चांद मरी  खाने

 सम्मिलित  है  ।  भारतीय  तांबा  संकुल  सरकार ने  हाथ  में  लेलिया है  और  धातु  उत्पादन  बढान ेके  लिए

 बिहार  के  तांबा  स्रोतों  के  और  अधिक  विकास  और  उनके  उपयोग  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे है  ।  मध्य  प्रदेश

 के  मालजखण्ड  तांबा  निक्षेपों  में  भी  विकास  काय  आरंभ  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1971,  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  तांबे  की  उपलब्धि  से  संबद्ध  विवरण  नीचे  दिया

 जाता  है

 देशी  उत्पादन  आयात  योग

 1971-72  e  64,542 8,405  56,137

 1972-73  e  62,298 12,596  49,702

 1973-74  e  e  6,380  33,142  39,562

 ~~
 (31-10-1973
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 ay  1971-72,  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  लागत  सहित  देशवाल

 आयात  संबंधी  ब्यौरा  नीचे  दिया  है
 :-

 1971-72  क  दोरान  आयात

 दवां  1971-72  के  दौरान  5118  लाख  रुपए  की  लागत  कुल  56,137  टन  माल  आयात  किया  गया

 इसमें
 से

 24,  288
 लाख

 रुपए  मूल्य  का  29,739  टन  मल
 भारतिय  खनिज  ब  धातु  व्यापार  निगम

 के  माध्यम

 से  नीचे  दिये  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  आयात  किया  गया शेष  माल  वास्तविक  उपयोग  कर्त्ताओं  दवारा
 सीधे  आयात  किया  गया  ।  क्योंकी  उस  समय  तांबे  का  आयात  भारतीय  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  दवारा

 नहीं  किया  जाता  था  ।

 मात  मालिक  टनों  में

 मलय  लाख  रुपयों  में

 1971-72

 देश

 मात्ना  मलय

 अमेरिका  e  1063  84.03

 रुस  123  9.27 चक

 बेल्जियम  e  18  1.64

 इगलण्ड  कै  e  7189  591  81

 कांगो  शक  e  200  16  63

 जाम्बिया  e  e  |  17004  1369  52

 जरे  चक  4005  350  51

 47  4  59 विगत  वर्षों  सहित  अन्य  समायोजन  क

 मीਂ  a

 योग  29  739 sve  2428.00

 (a)  72-73,  73-74  मात्रा  मी०  टन  मूल्य
 दौरान  आयात  लाख  रुपयों

 में

 1972-73  1973-74  73

 ‘a  a  yc SS  |

 मात्रा  मूल्य  मात्ना  मलय

 1  रूस  1100  90  45 VV  i ed

 2  बेल्जियम  e  लाटों

 3.  ब्रिटेन  74  6.95  299  38.79

 4  कांगो  शक  मा  कण  कमा  om

 5.  जाम्बिया  28724  2403,  37  20881  2700,  11
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 1

 जरे  6998  587.  09  2649  332.  50

 21 अन्य  समायोजन  पिछले  ag  सहित

 कनाडा  24  22  500  40,  00

 जापान  10966  866.  95  4853  509.56

 10  पूर्वी  जमाने  17  54

 11  पेरू  1500  118.  45

 12  मलेशिया  197  15  49  ee

 13  लेबनान  क  100  01  का  ह

 14  पश्चिमी  जमनी  4000  473.52

 जोड़
 49702

 4100.73  33182  4094.48

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  का  भू-सर्वेक्षण

 2703.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  राजस्थान  के  विभिन्न  भागों  का  भू-सर्वेक्षण  करने  संबंधी  कोई  योजना  पांचवी  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  क्रियान्वयन  के  लिये  राजस्थान  सरकार  दुबारा  भेजी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  और  इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 तथापि इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  जी  नही  ।

 वार्षिक  आधार  पर  बनाये  जाने  वाले  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  के  अनुसार  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  संस्था

 और  राज्य  सरकार  द्वारा  पांचवी  योजना  के  दौरान  खनिज  सर्वेक्षण  समन्वयक

 काय  किये  जाएंगे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिहार  में  गिरिडीह  को  feet  माइका  डाइनिंग  क्रम्पनी  में  तालाबन्दी

 2704.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  गिरिडीह  की  सीखो  माइकल  माइनिंग  कंपनी  ने  अपनी  अटक  की  खानों  में  सेਂ

 आठ  में  गैर  इंग  से  एक  महीने  से  अधिक  अवधि  से  तालाबन्दी  कर  रखी  जिसके  कारण  हजारों
 श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  उत्पादन  की  हानि  हुई  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो  रही  हैं  और  बानों  की

 सुरक्षा  के  लिये  खतरा  पैदा  कर  दिया

 क्या  बिहार  माइका  मजदूर  संगठन  और  आल  इडिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  ने  इस  सम्बन्ध  मे

 सरकार  को  कुछ  लिखा  है  ;  और

 यदि  जूल  तो  तालाबन्दी  हटाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा ty:  मैसेज  सिंग  माइकल  माइनिंग
 कैम्पिंग  लि०  के  प्रबन्ध तंत्र  ने  गिरिडीह  बिहार  में  स्थित  अपनी  आठ  भरक  खानों  में

 1-10-1973 से  तालाबन्दी  घोषित  करदी है  जिससे  लगभग  600  श्रमिक  प्रभावित  हुए  है  |

 जी  हां  ।

 सहायक  श्रमायुक्त
 ने  अपनी सं  राजन  की  विफलता  सम्बन्धी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  तथापि  विवाद

 को  ul faqziat  के  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  तंत्र  के  अधिक  रियों  के  प्रयास  जारी

 खनिज  उपयोग  नीति

 2705.  शी  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 थी  जगन्नाथ  राव  जोशी

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ट  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1973
 के  पड  प्रश्न  इन  किलिंग  इंडियाज  फ्यूचरਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  लेख  की  ओर  दिलाया  गया  है  li

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं  ;

 क्या  अपनी  खनिज  निर्यात  नीति  तथा  खनिज  उपयोग नीति  को  तय  सिरे  से  जांच  करने का  प्रस्ताव

 अरि

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 ~
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  |

 रक्षा  क्यारियों  क  बारे  में  बात  आयोग  की  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन

 2706.  श्री  एस०  Yao  बनर्जी :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  तमंचा  यों  के  वेतन  बातों  में  oo  तन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  उठी  असंगतियों  को  रक्षा

 कम  चा रियों  के  प्रतिनिधियों  के  परामर्श  में  सुधार  दिया  गया  है

 क्या इन  सभी  असंगतियों  पर  विचारक  रने  के  लिए  संयुक्त  सलाह का र
 मशीनरी  की  विभागीय

 परिषद  की  एक  लघ  समिति  बनाई  गई  .  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ज्ञ०  ato  से  तीसरे  केन्द्रीय  वेतन
 आयोग

 का  रिपोर्ट  पर  अभी  हाल  ही  में
 कर्मचारियों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  जिन  मसलों  १र  बातचीत  उन  में

 विषमताओं
 के  मसले  भी  शामिल

 थे
 थे  ।  इस  बात-चीत  के  दौरान  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  वे  कौन

 से  कारण हँ  जिस
 से  विषमत एं  पैदा  होती  हँ  और

 qe
 भी  कि  सामान्य  आदेश  ard  कर  के  इन  विषमताओं

 को  दूर  करने  के  लिए  कौनसे  कदम  उठाए  जाएंगे  |  उसी  आधार  पर  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ।  यदि  आयोग  को  किसी  सिफारिश  पर  के  फैसले  के
 कार्यान्वयन

 में  किसी  वास्तविक

 विषमता
 का  कोई  खास  मामला  जानकारी  में

 tt  एगा  जहां  तक
 व्यवहार  यें

 उस  विषमता  को  दूर
 करने  के  लिए  सभी  संभव  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  इस  स्थिति  को  मद्दे  नजर  रखते  इस  संबंध  में

 अभी  तक  विभागीय  काउंसिल  की  कोई  समिति  नहीं  बनाई  गई  है  ।
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 मिग  विमानों  का  निर्माण

 2707.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मिग  विमानों  के  निर्माण  में  वुद्धि  हुई  और

 यदि  तो  कितनी  *  ?

 और  (a) रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण
 :

 भारतीय  वायुसेना  आवश्यकताओं  को
 पुरा

 करन  के  लिए  मिग  का उत्पादन  कार्य  क्रम  तयार  कर

 लिया  गया  =  और  उसका  उत्पादन  कार्य  क्रम  के  अनसार  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 उत्पादन  का  ब्यौरा  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  |

 कानपुर  में  एवरो  748  विमान  का  उत्पादन

 708.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  कानपूर  को  जहां  एवरों  748  विमानों  का  निर्माण

 किया  जा  रहा  है  बंद  करने  के  लिये  दबाव  डाला  जा  रहा  है

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  इस
 एकक

 को  बंद  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  और

 (7)
 कपों  इस  एकक  के  उ  पादन  में  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  हां  तो  TT  और  जुलाई  1973  तक

 कितने  ओवरों  विमानों  का  निर्माण  किया  गया  है  !

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  जी  नहीं  श्रीमन्‌  t

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 जी  1972-73  के  दौरान  9  विमान  निमित  किए  गये  थे  ।  इसमें  8  विमानों  ar

 वितरण  नहीं  किया  गया  चालीस  के  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  12  विमान  का  है  ।  अभी तक  किसी  भी  विमान

 कं  वितरण  नहीं  fear  गया

 वर्ष  1973  में  हड़तालें  और  तालाबन्दियां

 2710.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  जन्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पुरे  देश  में  वर्ष  1973  के  पहले  दस  महीनों  में  कितनी  हड़तालें  और  ताला बंदिया  हुई

 इस  औद्योगिक  अशांति  के  कारण  कुल  कितने  उत्पादन  तथा  की  हानि  और

 औद्योगिक  शांति  को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  जिससे
 उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  उपलब्ध  अनन्तिम

 सुचना  के  अनुसार  जनवरी  से  अगस्त  1973  के  दौरान  हुई  हड़तालों  और  तालाबंदियों  की  संख्या  और  इन

 हड़तालों/तालाबंदियों  के  कारण हानि  हुए  उत्पादन  का  मूल्य  निम्न  प्रकार  था
 \

 आकस्मिकता यें  HA  संख्या  हानि  हए
 उत्पादन  का  मूल्य

 ची  1,671  55.  37  करोड़ रु० (1)  हड़तालें
 जनवरी-अगस्त  973

 )

 2)  ताला बंदियां  o  220  8.04  करोंड  रु०

 जनवरी-अगस्त  1973

 )

 #
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 नए ए।ए।एल्‍एल्‍एफडएएस्‍एएस एएए  ren

 उत्पादन  की  हानि  के  सम्बन्ध  में  ये  आंकड़  हड़तालों  के  920  मामलों  और  ताला बंदियों  के  62  मामलों

 से  संबंधित  है  जिनके  बारे  में  कि  सुचना  तत्काल  उपलब्ध है
 ।

 (z)  औद्योगिक  विवादों  के  कारण  काम  बंद  किए  जाने  का  कम  से  कम  क  रने  के  लिए  औद्योगिक  aoa

 वर्तमान  सांविधिक  और  स्वेच्छिक  व्यवस्थाओं  के  अनौपचारिक

 संसाधन  न्याय-निर्णयन  और  विवाचन  द्वारा  प्रयास  करता  रहता  है  ।

 हरियाणा  मसें  भारी  उद्योग  की  स्थापना

 2712.  भी  वीरेन्द्र  सिह  राव  ४  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बता  ने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  हरियाना  राज्य  में  कूछ  और  भारों  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए

 कोई  प्र  स्राव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  हां  तो  वे  स्थान  कौन-कौन  से  हँ  जहां  इन  उद्योगों  की  स्थापित  किया  और

 तत्संबंधी  रुपरेखा  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  निकट  भविष्य  में  हरियाणा  में

 किसी  भी  नये  भारी  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  अभी  त  फ aaa प्यू  AGT  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  और  न

 ही  यह  चर्चा  का  विषय  रहा  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  क  क्षेत्रीय  आयुक्तों  द्वारा  कदाचार

 2713.  भी  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  क्षेत्रीय  आयुक्त  जहां  दौरे  पर  जाते  हँ  तो

 चोरियों  से  मुक्त  रूप  से  सवारी  और  आवास  की  सुविधा  मांगते  हूँ  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के

 क्षेत्रीय  आयुक्तों  के  कारण  होने  वाले  खर्चें  को  वहन  करने  के  लिए  अधिनस्थ  अधिका  रियों
 से  कहते  और

 यदि  हां  तो  इसे  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  अयुक्त  का  क्या  कार्यवाही  क रने  का

 वचन

 अम  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  बालगोविन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न

 प्रकार  सूचित  किया  है

 इस  प्रकार  को  कोई  मामला  कमी  चारी  भविष्य  निधि  प्रा  द े> i  4.0 कहा  Trey ry ं  के  ध्यान  में  नहीं
 आया  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाने  के  लिये  बिहार  क  अस्पतालों  और  भोजनालयों

 का  नव

 2714.  श्री  प्रसाद  यादव
 2  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  योगेश  चन्द्र  ममता

 )
 क्या  विहार  क्षेत्र  में  अस्पतालों  और  भोजनालयों  भोजनालयों  को

 का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;
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 1973

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  1952  के  अनुसूची  शीर्ष  के  अन्तंगंत  आने  के  बाद  ऐसे

 कितनी  है  और  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाने अस्पतालों  और  भोजनालयों  के  नाभ  क्या  हैँ  और  उनकी  संख्या

 सम्बन्धी  पत्र  उन्हें  किन  किन  तारीखों  को  जारी  किय

 क्या  श्री  लक्ष्मीना  रायण  ट्रस्ट  धनबाद  द्वा  रा  संचालित  अनेक  कुररी  पटना

 और  टाटा  जमशेदपुर  को  अधिनियम  के  अधीन  नहीं  लाया  गया  है  और  यदि  हां  सब

 तालों  में  कमेंचारियों  और  अंशदाताओं  की  संख्या  कितनी  है  /

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र

 की  उत
 रही

 है  |  यह  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रक्षा  सेवाओं  क  लिए  खनिज  तल

 2715.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या
 रक्षा  मंत्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे  किं  :

 उनके  मंत्रालय  ने  तेल  उत्पादन  अरब  राज्यों  दवारा  खनिज  तेल  के  उत्पादन  में  कटौतियों

 एवं  मूल्यों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  हमारी  रक्षा  सवाओं  के  लिये  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  पूति  पर

 पड़ने  व।ले  प्रभाव  का  अध्ययन  किया  है  ;

 क्या  रक्षा  सेवाओं  ने  सामरिक  महत्व  के  इन  उत्पादों  के  पर्याप्त  स्टाक  जमा  कर  लिये

 क्या  रक्षा  सेवाओं  द्वारा  इन  उत्पादों  की  व्यय  खपत  के  कटाने  के  लिये  मितव्ययिता  के  को  ई

 उपाय  किये  गय  है  यदि  तो
 किस  प्रकार  और

 क्या  रक्षा
 सेवाए

 नीति  के  रूप  में  सरकार  से  यह  अनुरोध  करेंगी  कि  रक्षा  से  वाओं  की

 कक्षाओं  की  पति  जहां  तक  हो  सके  स्वदेशी  खनिज  तेल  एवं  शोधित  उत्पादों  से  ही  की  जाये  और  यदि

 तो  एजंसी  न  करने  के  क्या  कारण  हूँ
 !

 रक्षा  मंत्री  से  खनिज  तेल  के  आयात  में  कमी  करने  और

 उत्पादक  देशों  द्वारा  खनिज  तेल  के  मूल्य  में वच् चि  से  रक्षा  सेवाओं  सहित  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न

 क्षेत्रों  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  पूर्ति  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  विचार  किया  गया

 मोटर  गाडियों  अदि  के  उपयोग  में  कटौती  द्वारा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  उपभोग  में  कटौतीਂ

 करने  और  रक्षा  तत्परता  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  इन  उत्पादों  के  खर्च  में  और  कमी  करने  के

 लिए  जो  विशेष  कदम  उठाए  जा  सकते  हूँ  उनका  अध्ययन  करने  तथा  इन  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  तीनों  सेनाओं  को  आदेश  जारी  कर  दिए  गये  हैं  ।

 दिन  प्रगति  दिन  की  रख-रखाव  आवश्यकताओं  के  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  पैट्रोलियम  का

 प्राधिकृत  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जा  रहा  है  ।  रक्षा  से  वाओं  उपलब्ध  सप्लाई  से  उनकी  पैट्रोलियम  उत्पादों

 की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  मामले  में  उच्चतम  अग्रता  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना

 2716.  श्री  मधु  लिया
 क्या  श्रम  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  की  क्रियान्वित  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  कोई

 व्यापक  विधान  श  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तत्सबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या इस  मामले  में  संगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  से  परामर्श  fear  गया  है  अथवा  उनसे

 परामर्श किया  जा  रहा  है  ?
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  राष्ट्रीय  श्रम  आयोगकी  सिं  बारिशों
 और  3

 उनपर्‌  हुए
 समवर्ती  विचार-विभर्शों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  द्वारा  एक  व्यापक

 औद्योगिक

 सम्बन्ध  विधायक  को  संसद  में  यथा-शीघ्र  पेश  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे

 प्रस्तावित  विधेयक  के  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे

 सरकार  ने  पहल  ही  श्रमिकों  के  केन्द्रीय  संगठनों  से  विचारविमर्श  परामर्श  कर  लिये

 इन् डोन  दिया  के  लिय  सना  का  प्रतिनिधि  asa

 2717.  श्री  सरोज  मुखर्जी :  क्या  रक्षामंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  जनरल  बेबस  भारतीय  सेना  का  एक  प्रति-निधिमण्डल  लेकर  एण्डोनेशिया

 यदि  तो  जनरल  के  साथ  जाने  वाले  अन्य  व्यक्ति  कौन-कौन

 )  यह  यात्रा  कितने  दिन  की  और

 इस  यात्रा  का  उद्देश्य  होगा ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :
 5  नवम्बर  के  बीच

 इन्डोनेशिया
 का  दौरा  किया  था  ।  उनके  साथ  श्रीमती

 से  सेनाध्यक्ष  जनरल  जी०  जी०  बैनर  ने

 इस  वर्ष  30  अक्तूबर

 ब्रिगेडियर  पी०  के०  मित्रा  तथा  ले०  कौल  सक्सेना  गये  थे  ।  यह  एक  सद्भाव  दौरा  था  ।

 इस्पात  की  मांग  और  पति

 2718.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कीः

 कक  त

 में  दयाल  की  मांग

 एवं

 पूर्ति  सम्बन्धी  दिखाती  कया  है  मौर

 लगू

 इस्पात

 संगों  का

 उस  बारे में  क्या  योगदान

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  स्क्रीन  और  स्पंज  इस्पात की  सप्लाई  सम्बन्धी  स्थिति  क्या है

 लम  इस्पात  संयत्रों  के  लिये  बिजली

 की

 पर्याप्त  विकास  छूट

 ककी  अवधि

 में बदीन
 और  अन्य  सुविधाओं  के  बारे  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई

 तो  वह  क्या

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  मिश्रित  इस्पात  और  अन्य  प्रकार  के  माइल्ड  इस्पात  के  निर्माण

 की  अनुमति  देने  की  सम्भाव्यता  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सुबोध  :  योजना  आयोग  दवारा

 के  लिए  लोहा  और  इस्पात  के  लिए  गठित  की  गई  टास्क  फोर्स  ने  अनुमान
 लगाया है  कि  वर्ष  1973-74  में  इस्पात  की  घरेलू  मांग  लगभग  67  लाख  टन  होगी  ।  वर्तमान

 संकेतों वे  अनुसार  1973-74  में  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  लगभग  50  लाख  टन  उत्पादन

 होने की  संभावना  21  वर्ष  1972-73  में  विद यत  भटठी  इकाइयों  का  द्रव-धातु  का  कुल  उत्पादन

 लगभग  10  लाख  टन  था  ।  कई  जिन्हें  पंजीकृत  किया  गया  है  अथवा  आशय-मात्र
 यौगिक  लाइसेंस  दिए  गए  लगाई  जा  रही  हैं  और  आशा है  कि  1973-74 में  इन  इकाइयों  में
 लगभग 12  लाख  टन  द्रव  धातु  का  उत्पादन  होने  लगेगा

 |
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 देश  में  रद्दी  लोहे  की  देशीय  उपलब्धि
 के

 अतिरिकत  वर्तमान  आयात  नीति  में
 वास्तविक

 उपभोक्ताओं की  आवश्यकता  का  20  प्रतिशत  |हैवी  मैटिंग  स्क्रैप/स्पंज  आयरन  /  धातु कृत लोह

 खनिज/प्रिरिडयूस्ड  पैलेट  के  आयात  की  अनुमति  है  ।  इस  समय  देश  में  स्पंज  आयरन  का  उत्पादन

 वाणिज्यिक  आधार  पर  नहीं  हो  रहा

 इन  इकाइयों  को  कोई  विशेष  सुविधाएं  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 प्रायः  सभी  विद्या  भटिठयों  को  साधारण  इस्पात  बनाने  की  अनुमति है
 |

 इन
 इकाइयों

 कुछ  प्रकार  के  मिश्रित  इस्पात  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कियां

 रहा

 Defence  Expenditure  of  India

 e
 2719.  Shri  Jagannathrao  Joshi  e

 Shri  Biswanath  Jhunjhunwalla  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  annual  expenditure  on  the  defence  of  India  before  the  1971  Indo-Pak  war;
 and

 (b)  the  amount  of  defence  expenditure  cut  down  or  proposedjto  be  cut  down  .asa
 result  of  the  goodwill  anda  peaceful  atmosphere  created  by  repatriation  of  P.O.Ws.  and
 return  of  the  land  to  Pakistan  captured  during  the  war  under  the  Simla  and  Delhi

 Agreements  ?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence
 (Shri  Vidya  Charan  Shukla)  :  (a)  The  annual  expenditure  under  Defence  during
 1969-70,  1970-71  and  1971-72  is  indicated  below

 (Net  figures  in  crores  of
 Rupees)

 Year  Budget  Revised  Actual
 Estimates  Estimates  Expenditure

 7“

 69-70  1100.00  1104.74  1100.88

 70-71  1151 51  1284.83  1199-28.

 71-72  1241  .66  1410.97  1525  -34

 (b)  the  present  security  environment  does  not  permit  of  any  reduction  in  defence
 preparedness  and  Consequential  expenditure.

 राज्यों  और  केन्द्र  क  श्रम  मंत्रियों  की  बैठक

 2720.  भी  पी०  आर०  दीनार  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  17  1973  को  दिल्‍ली - में में  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  की  एक  बैठक
 आयोजित  की  थी  ।

 और vat  don  में  क्या  निर्णय  किये  ि

 इन  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की
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 ८... :४॥  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  से  (7)  17  सितम्बर  1973

 की  नई  facet में  कुछ  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  के  साथ  एक  17  1973 को  हुई

 उनकी  पहले  की  बैठक  में  कुछ  मामलों  में  बीड़ी  श्रमिकों  की  मजबूरियों  के  संशोधन  के  लिए  किए

 गये  निर्णयों  की  कार्यान्वित  की  प्रगति  की  पुनरीक्षा  के  हुई  थी  ।

 मध्य  महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  की  सरकारों  ने  न्यूनतम  मजूरियां  संशोधित ी
 की  थीं  ।  त्रिपुरा  सरकार  ने  मजूरियों  के  संशोधन के  लिए  प्रस्तावों  को  टिप्पणियों के  लिए  अधिसूचित

 किया  है
 ।

 सूचित  किया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  और  केरल  में  राज्य  श्रम  मंत्रियों

 की  17  1973 को  हुई  बैठक  में  स्वीकार की  गई  नज़रियों  से  पहले ही  उच्चतर है  ।  इस
 मामले  की  बाकी  राज्यों के  साथ  पैरवी  की  जा  रही  है  ।

 मेकेन्जीज  बम्बई  को  ga:  खोलना

 2721.  श्री  पी०  आर०  भिनाय  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैकन्जीज  बम्बई  के  कर्मचारियों द्वारा  मांग  की  गई  है

 कि  पल
 रारी

 नियंत्रण  में  लेकर  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  फिर  से  खोला  अं

 इस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (afi  बाल  गोविन्द  वर्मा )
 और  :  ईस  संस्था के

 चारियों
 के  कुछ  प्रतिनिधि  17  1973  को  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  से  मिले  और  उन्होंने  सुझाव

 दिया  कि  सरकार  द्वारा  उद्योग  और  के  अन्तर्गत  इस  ईकाई  को

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  जाये  |
 यह  मामला  भारी  उद्योग  मंत्रालय  के  ध्यान  में  लाया  गया  है

 |

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  और  गेर-सरकार  क्षेत्र  क  उद्योगों  में  तमंचा  रियों  की

 स्पीति  मजूरी  निर्धारित  करना

 2722.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 =  त  क्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  सभी

 उद्योगों  में  कर्मचारियों के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित कर  दी  गई

 यदि  तो  जिन  उद्योगों  के  लिए  अभी  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है

 उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  द्वारा  स्थापित  सरकारी  उपक्रमों  और  गैर-सरकारी  उद्योगों

 में  नकद  अथवा  अन्य  प्रकार  के  बेतनेतर  लाभों  सहित  न्यूनतम  श्रेणी  के  कर्मचारियों  और  वरिष्ठतम

 कार्यकारी  अधिकारी  को  मिलने  वाली  परि लब्धियों  का  राज्य-वार ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  सूची  में  मूल  रुप  में
 =

 सम्मिलित  नियोजकों  तथा  उन  नियोजनों  के  लिए  जो  धारा  27  के  अन्तर्गत  में  जोड़े  जाते  हँ

 न्यूनतम  मजूरी  1948  के  अन्तगंत  संविधिक  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  जा  सकती है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  दवारा  में  जोड़े  गए  संलग्न  विवरण  में  दिखाए  गए  हैं  ।  राज्य

 सरकारों  दुबारा  की  गई  वृद्धियों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  नियोजनों  के  लिए  निर्धारित  की  गई  न्यूनतम  मजूरियों
 के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  सूचना  भारतीय  श्रम  आकड़े  1973”  नामक  प्रकाशित  की  तालिका  4

 11  में  दी  गई  है  ।  प्रबन्धकों  को  दिये  गए  परिश्रमिक  और  अनुमत  भत्तों
 के  संबंध  में  कोई  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  दवारा  न्यूनतम  मजूरी  1948  की  अनुसूची  में  शामिल  कि

 गए  नियोजन  |

 1.  भवनों  के  आरक्षण  संबंधी  नियोजन और  अवतरण-प्रो के  निर्माण  या  उनकीं  अनरक्षा  के

 लिए  ।

 जिप्सम  खानों  में  नियोजन ।

 राइट्स  खानों  में  नियोजन  |

 बाक्साइट खानों  में  नियोजन

 मैंगनीज़ खानों  में  नियोजन  ।

 चींनी  मिटटी  की  खानों  में  नियोजन  ।

 क्या नाईट खानों  में  नियोजन  ।

 aa  खानों  में  नियोजन ।

 मिटटी  खानों  में  नियोजन  ।

 10  मगवेसाईट खानों  में  नियोजन  ।

 11  खानों में  नियोजन  ।

 12  सफेद  मिटटी  खानों  में  नियोजन  ।

 13  ओकर  खानों  में  नियोजन

 14  और  cen  खानों  में  नियोजन  ।

 15  एस्बेस्टास  खानों  में  नियोजन

 16  अग्नि  मिटटी  खानों में  नियोजन  ।

 डाइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  की  विविधीकरण  योजना

 2723.  शी  एस०  एन०  मिश्र :  क्या  मारो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन ने  अपनी  विविधीकरण योजना  को

 कवित कर  दिया  है  ;  अ

 यदि  हां  तो  उक्त  निगम  द्वारा  इस  समय  किन  किन  मुख्य  उपकरणों का  निर्माण  किया  जा
 रहा

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  उप-मंत्री  दलबीर

 विविधीकरण  कार्यक्रम  के  अधीन  माइनिंग एण्ड  एलईडी  मशीनरी  कारपोरेशन  द्वारा  बनाई

 जा  रही  मशीनों  और  उपकरणों  की  मुख्य  वस्तुएं  ये  हैं
 :--

 (1

 बन्दरगाह भर हवं  awe

 1ं/उवंरक  उद्योग  जैसे  लाभ  स्क्वेयर

 हेवी  ड्यूटी  के नेव परों  के  लिए  कच्चे  माल  को  अधिक  मात्ना  में  उठाने  वाले
 arr  ।

 खानों  के  लिए  रेत  संयंत्र  ।

 (3)  tat  के  लिए  wet  हुई  वस्तुएं  |

 (4)  हेवी  गियर  बाक्स  (500  ao  म्०  तक  और  फ्लूड  किलिंग  ।
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 (5)  विशेष  प्रकार  के  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  इस्पात  संयंत्रों के  लिए  विभिन्‍न

 प्रकार  की  ढली  हुई  और  गढ़ी  हुई  वस्तुऐं  |

 (6)  हाइड्रोलिक  प्रोपस
 ।

 (7)  कोयला  साफ  करने  की  मशीनों  के  लिए  उपकरण और  पुर्जे  ।

 (8)  विशेष  प्रकार की  वस्तुएं  जेसे  केबिल  उद्योग  के  लिए  स्ट्रोक  मशीने  |

 (9)  इस्पात  उद्योगों  के  लिए  तापानुशीतित भट्टियाँ

 से०  बाटा  शू  कम्पनी  लि०  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  क  संचालन  में  अनियमितता यें

 2724.  शी  एस०  एन०  fast  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  ॥  बाटा  शू  कम्पनी  लिमिटेड  के  भविष्य  निधि  के  संचालन  में  गम्भीर
 के  बारे में  भारत  सरकार  ने  जांच  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;  और

 इन  अनियमितताओं के  लिए  प्रबन्धकों के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 aq  1971  के  युद्ध  के  दौरान  पाकिस्तान  से  आए  प्रवासी  हिन्दू

 2725.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  व्या  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1971  के  युद्ध  के  दौरान  पाकिस्तान  से  भारत  आये  हिन्दुओं  a  सख्या  कितनीਂ
 े

 उन्हें  बसाने के  लिए  कया  प्रयास  किए  गए  हैं
 ;  और

 युद्ध  समाप्त  होने  के  पश्चात  कितने  fers  वापिस  पाकिस्तान चले  गए  ?

 अलग  अलग  आंकडे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1971 के  भारत
 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :  और  समुदायवार

 संघर्ष  में  आए  उन  पाकी

 नागरिकों  की  जो  अभी  भी  भारत में  1-8-1973  को  60,941  थी  ।

 विदेशी  होने  के  कारण  इन  पाकिस्तानी  नागरिकों  के  वापस  पाकिस्तान  लौट  जाने  की  आशा  है  ।  शिमला

 करार  के  अनुसरण में  हुए  पत्न-व्यवहार  के  फलस्वरूप  पाकिस्तान  ने  भारत  को  सुचित  किया  है  कि

 1971  के
 संघर्ष  में  सिन्ध  से  बेघर  हुए  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  वापस  लेने  को

 सहमत है  ।

 इन  व्यक्तियों  को  मानवीय  आधार  पर  शिविरों  में  राहत  सहायता  दी  जा  रही  है
 अब  तक  लगभग  13,000  पाकिस्तानी  नागरिक  वापस  पाकिस्तान  चले  गए  है  ।

 श्रेणीवार  इस्पात  का  उत्पादन  ओर  आयात

 2726.  शी  हाकर  राव  साबित  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 देश  में  इस्पात  को  किन-किन  विभिन्‍न  किस्मों  की  मांग  है  ;

 श्रेणीवार  इस्पात का  कितना  उत्पादन  होता है  और  कितनी  मात्रा में  इस्पात  का  आयात

 किया  जाता  है  ;
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 इस्पात  के  उत्पादन  में  विधि  करने  के  लिए  क्या
 प्रयास

 गए  और  उनमें  कितनी  सफलता

 प्राप्त हुई  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म उपमंत्री
 सुबोध

 :  देश
 में

 जिन  विभिनन  श्रेणियों

 ;
 गैर  उत्पाद के  इस्पात  की  मांग  है  उनमें  चपटें  उत्पाद  जै  ?

 जसे  राउन्ड  गोल  ws  आदि  और  अरे-तेयार  माल  जस ेब्लूम  faa

 आदि  शामिल  हैं  ।

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लगभग  गत  दो  वर्षों  में  सभी  कारखानों में  उत्पादन  वृद्धि  में  आने  वाली  रुकावटों  और  विभिन्‍न

 कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय किए  गए  है  ।  इनमें  अनुपुरक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना
 उत्पादन  सुविधाओं  में  वर्तमान  असन्तुलन  को  करने  के  लिए  नवी  करण/पंजीगत  मरम्मत  के  कार्यक्रम

 की  व्यवस्था  और  बेहतर  उपकरण  उपलब्धि  सुनिश्चित  करना  शामिल  ।  सम्बन्धित  राज्य

 सरका  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  से  इस्पात  कोयला  खानों  और  कोयला

 शालाओं  को  बिजली  की  आपूर्ति  में  उच्चतम  प्राथमिकता  प्रदान  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  कहा

 गया है  I

 मलंजखण्ड  तांबा  खान  क  कायथ  में  प्रगति

 2727.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मलंजखण्ड  तांबा  खान  के  खोज  सम्बन्धी  कार्य  को  प्रारम्भ  करने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई है  ञ

 खानों  के  चालू  हो  जाने  की  सरकार  को  कब  तक  आशा  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री|  (att  सुखदेव  प्रसाद  )  :  मालंजखण्ड  निक्षेपों  में  लगभग

 13000  मीटर  की  दूरी  तक  धारातलीय  ड्रिलिंग  द्वारा  समावेश  कार्य  हो  चुका  है  |

 हाल  ही  में  हिन्दुस्तान  ताम्र  लिमिटेड  और  एक  रूसी  एजेंसी  के  बीच
 मालंजखण्ड

 तास

 मध्य  प्रदेश  में  खनन  कार्य  और  संकेन्द्रण  उद्योग  के  बारे  में  |विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के

 लिए
 एक

 समझौता  हुआ  इस  समय  यह  बतलाना  सम्भव  नहीं  है  कि  ये  खाने  कब  चालू  हो
 जाएंगे  |

 डिस्को  द्वारा  की  गई  प्रगति

 2728.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द  य

 गा

 पर

 लई  यागी  मो  बाद  हे  शीलता  लग  एव  समात  बसती  के कार्य  में  क्या  प्रगति

 क्या  इस  इस्पात  मिल  के  पुनर्वास  e  का  वित्त  पोषण  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  प्राधिकरण  भर  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  में  सरकार  को  सफलता  प्राप्त  हुई

 इस्पात  भौर  खान  मंत्रालय

 ्

 उपमंत्री  सुबोध  : :
 उत्पादन  में  तेजी  से  आ  रही

 गिरावट  पर  काबू  पा  लिया  गया  तथा  तकनीकी  दृष्टि  से  जांच  कर  ली

 गई  हैं  और  उनके  यथावश्यक  प्रतिस्थापन  के  लिए  योजना  बना  ली  गई  है  ।  स
 योजना  को  अब  कार्यान्वित

 फिया

 जा

 रहा  है

 कम्पनी के  संगठनात्मक  ढांचे  में  भी  उत्तरोत्तर  आवश्यक  परिवर्तन  किए  जा  रहे
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 संयंत्र  प्रतिस्थापन योजना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  हेतु  विश्व  बैंक  से  सहायता  लेने  का  कोई

 विचार  नहीं  है  ।  वित्तीय  संस्थाओं  की  कंसोर्टियम  भारतीय
 विकास  के  बैंक  के  अधीन  कमर्शियल

 बैंकों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव है
 ।

 यह  बात  मान  ली  गई  है  और  अब

 चारिकताएं पूरी  की  जा  रही  हूँ  ।

 चोरी  उद्योग  में  कर्मचारी  और  उन्हें  दिया  जाने  वाला  प्रति धारणा  भत्ता

 2729.  Sto  दीवान  लाल  सक्सेना  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73  में  देश  के
 सभी

 चीनी  कारखानों  के  स्थायी  और  अल्प  कालिक  कर्मचारियों

 की  संख्या  का  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या  है  ;

 वष  1972-73  में  अल्प  कालिक  कर्मचारियों  को  औसतन  कितने  दिन  बेकार  रहना  पड़ा

 उनकी  संख्या का  राज्य  वार  ब्यौरा क्या  है  ;

 उक्त  वर्ष  के  दौरान  चीनी  कारखानों में  राज्य-वार  कितने  अल्प  कालिक  कर्मचारियों  को
 25  प्रतिशत और  50  प्रतिशत  प्रतिधारण  भत्ता  दिया  गया  और  कुल  कितनी  राशि  प्रतिधारण भत्ते  के  रूप

 में  अदा  की  गई  ;  और

 क्या  कोई  राज्य  चीनी  कारखानो ंके  सभी  अल्प  कालिक  कर्मचारियों को  प्रतिदारण  भत्ता

 देता है  और  यदि  तो  कितना ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  द्वारा  हाई  करेंट  रेक्टीफायर  उपकरण  का  निर्माण

 2730.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  होई  करेन्ट  रेक्टीफायर  का  निर्माण  करके  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स  (Zo)  लि०  भोपाल
 ने

 काफी

 मात्रा में  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  जहां  तक  इस  उपकरण  का  सम्बन्ध  बचत  आंशिक  रूप  में  होगी
 अथवा

 पुरी  बचत  ह

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 आंशिक  रूप में  ।

 Copper  Diposit  in  Jhansi

 2731.  Shri  Prabodh  Chandra  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a  १  the  outcome  of  survey  being  conducted  to  discover  copper  deposits  in  Jhansi
 he  time  by  which  the  survey  is  likely  to  be  completed  ;  an District  and  t

 (b)  the  time  by  which  production  and  processing  of  copper  is  likely  to  start  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 (a)  As  a  result  of  survey  being  conducted  by  the  Directorate  of  Geology Prasad)  :
 Government  of  Uttar  Pradesh  for  copper  with  the  assistance  of  United ana  Mining,

 copper  deposits  of  low  grade  have  so  far  been  dis- Nations  Development  Programme,

 covered  near  Pisnari  and  Sonrai  Villages  in  Jhansi  district.  The  investigation  of  the

 area  is  continuing  by.  detailed  mapping,  drilling,  Geophysicaland  Geo-Chemical  surveys.

 The  work  is  expecte  d  to  be  completed  by  1974  with  the  assistance  of  the  U.N.D.P.
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 (b)  The  above  deposits  are  being  examined  in  detail  on  the  basis  of  survey  con-
 ducted  so  far  and  at  this  stage  it  cannot  be  said  whether  these  deposits can  be  taken  up
 for  extraction  of  copper  metal.

 करनाल  के  कुंजपुरा  स्थित  सैनिक  स्कूल  के  छात्रों  कों  वो  जाने  वाली  खुराक

 2732.  शनी  प्रबोध  चन्द्र  :

 श्री  नारायण  चन्द्र  पारा दार  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  करनाल  के  कुंजपुरा  स्थित  सैनिक  स्कूल  के  छात्रों  को  दी  जाने  वाली
 अपर्याप्त  खुराक

 के  बार ेमें  उनके  मंत्रालय को  कोई  शिकायतें  प्राप्त हुई

 प्रतिदिन  प्रति  छात्र  क्या-क्या  खाद्य  पदार्थ  खरीदें  जा
 इस  समय  प्रति  दिन  प्रति  छात्र  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  रही  है

 और  उक्त  धन  राशि  से

 न

 इन  खाद्य  पदार्थों  में  कितनी  कैलोरी  होती  है  और  विकासशील  बालक  के

 लिए  प्रतिदिन  कितनी  कैलोरी  आवश्यक  है  ;  और

 प्रस्ताव ड
 ,  अपेक्षित  कैलोरी

 और
 दी  जा  रही  कैलोरी  के

 अन्तर  को  किस  प्रकार  दूर  करने  का

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  ।

 इस  समय
 प्रतिदिन

 प्रति  छात्र  खाने
 पर  2.  75

 रुपये  खर्च  किया  जा  रहा  है  उनको  दिए  जाने
 वाले  खाने  में  मक्खन

 अचार  और  पापड़  जेसी  as  होती  हैं  ।

 छात्रो ंको  दिए  गए  खाने में  लगभग  2700  प्रतिदिन  होगी  ।  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंधान  परिषद  द्वारा  विभिन्न  समूहों  के  बच्चों  के  लिए  कैलोरियों  की  दैनिक  अनुमति
 —

 10-12  वर्ष  e  e  2100  कैलोरी

 13-15  वर्ष  e  2500  कलोरी

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 औद्योगिक  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि

 2733.  शी  प्रबोध  चन्द्र

 शी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  औद्योगिक  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 और यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  का  प्रस्ताव  है  ?

 त्रस  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  बालगोविन्द

 वर्मा  )  :
 कारखाना

 1948
 के  अन्तर्गत

 भाने  वाले  कारखानों  क  कारण

 कर  1971  में  320,178  हो  गई  ।  संख्या  में  जो
 1970 में  288,108 थी  बढ़
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 Novembe  29,
 ness Written

 Answers

 -
 नल  —

 1  पुराने  ढंग
 की  मशीनों  की  दोषपूर्ण  sitter

 थाओं की  कमी  की  और  दुर्घटनाओं को  कम  करने  सम्बन्धी रवैया  का
 ।

 ह

 कारखाना  1948  के  अन्तरगत  बनाए  गए  राज्य  कारखाना  नियमों  में  क

 सुरक्षा  सम्बन्धी  अपेक्षाओं  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  उनकी  निरन्तर  पुनरीक्षा की  जा  रही  है
 तथा

 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उन्हें  अभिनीत  और  समुन्नत  किया जा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय श्रम  विज्ञान

 क्षेत्रीय  श्रम  विज्ञान  केन्द्रों  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  और  शिक्षा  भी  दी  जा  रही  है  ।  सुरक्षा
 सम्बन्धी  उपायों को  सुदृढ़  बनाने  के  द  कारखाना  2  ह

 संशोधन  अगन

 क

 जता क  भी  विचाराधीन है  ।

 ससुर  आयरन  एण्ड  स्टोल  प्लांट  लिमिटेड  क  विद्ध  जांच

 «2734.
 att  ago  ईश्वर  रेड्डी :  क्या  इस्पात  और  खान  भतों  sq  को  vaT  करेंगें  fe:

 न्

 क्या  कर्नाटक  सरकार  का  विचार  जांच  अधिनियम  आयोग  के  अन्तर्गत

 गर

 एन्ड

 स्टील  प्लान्ट  लिमिटेड  की  अनियमितताओं के  बारे  में  जांच  का  आदेश देने  का  है  ;

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 इस्पात
 और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  gaat) :  और

 (a)  कर्नाटक

 सरकार  ने
 सूचित किया  है  कि  उन  का  इस  प्रकार की  जांच  का  आदेश  देने  का  विचार  नहीं  है  ।

 बंगाल  को  जाड़ो  म  अमरीकी  agent  जहाजों  की  गतिविधियां

 2735  शमी  Yo  उठ  व्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगला  देश  सरकार  ने  भारत  सरकार  का  ध्यान  बंगाल  की  खाड़ी  में  यू  नयन  कार्बाइड
 कम्पनी  के  दो  अमरीकी  मछुआ  जहाजों  की  संदेहास्पद  गतिविधियों की  ओर  आकर्षित  कि

 का

 है

 और (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ;

 ्
 सरकार

 की
 उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 =

 fags  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ताम  अयस्क  और  धीरज  की  उत्पादन  समय  सुख

 (2736.  शी  मर्सिया  सिह  मलिक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बत  की  कृपा  करेंगे कि

 ्  उत्पादन में  गम्भीर अधिग्रहण के  ताम्र  अयस्क  और  धातु  दोनों  के  ही

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  छि  :'  '  और

 करने  का
 हि

 काका

 ह

 हता  कतर  साशा  कार्यवाही

 TENS  विचार है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्र  ॥  |

 गत

 sera)  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 $2



 1895  लिखित  उत्तर

 चन  हुए  स्थानों  पर  कोयला-भण्डार  स्थापित  करन

 2737.  शो  मियार  fag  मलिक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि 3

 कया  विभिन्न  क्षेत्रों  it  कोयले  की  तेजी

 से

 हुलाई  करने  के  लिए  चुने  हुए

 स्थानों पर  कोयला

 भण्डार  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  चुने  हुए  स्थानों  पर  कोयला

 टालों की  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों के  साथ  परामर्श  से  किया

 जा  रहा है  ।

 प्रस्तावित योजना  के  लघु  ईंट  भट्ठों और  घरेलू  कामकाज  के  लिए

 राज्य  सरकारों  अथवा  उनके  द्वारा  नियुक्त
 ७० न  को  अपील  रेलों  में  लादकर  गंतव्य  स्थानों तक

 पहुंचाया  जाएगा  ।  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं को  सड़क  अथवा  किसी  अन्य  माध्यमों  कोयला

 वितरण  की  व्यवस्था करेंगी  ।  इससे  दुलाई  क्षमता  का  उत्तम  उपयोग  तथा  मे गा र्व भ लघु-उपभोक्‍्ताओं  को  कोयले

 की  अधिक  प्राप्ति  सुनिश्चित  हो  सकेगी
 ।

 1972  को  समाप्त  होने  वालो  तिमाही  के  दौरान  बेरोजगारों  में  बढ़ोत्तरी

 2738.  डा०  सर दीदा  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  1972  को
 समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  दौरान  रोजगार  दफ्तरों  के  ,  चालू

 रजिस्टरों में  रोजगार  ढूंढ़ने  वालें  व्यक्तियों की  संख्या में  6.3  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  पूर्ववर्ती वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  100 प्रतिशत हैं  ;  और

 इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at
 बार
 बाल

 ates

 :  रोजगार  कार्यालयों  के

 चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों

 में  )

 1971  1972

 30  सितम्बर को  49.29  64.57

 30  दिसम्बर को  51.00  68.  96

 प्रतिशत  afe  3.5  6.8

 सरकार  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  मार्च  नौकरी  चाहने  वालों  की  बढ़ती

 संख्या  के  प्रति  जागरूक  है  और  इन्हें  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  हर  सम्भव  कार्यवाही  कर  रही  है
 |  चौथी

 पंचवर्षीय  पो  जना  में  सम्मिलित  विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रमों  से  रोजगार  चाहने  वाले  सभी  वर्गों  के  लिए  बड़ी

 संख्या  में  रोजगार  अवसर  सृजित  होने  की  आशा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार ने  रोजगार  चाहने  वालों  के

 विशिष्ट  वर्गों  जैसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  समाज  के  निबल  बेरोजगार  इंजीनियरों  और  उच्च

 योग्यता  प्राप्त  शिल्प  वैज्ञानिकों  आदि  के  लिए
 अतिरिक्त  रोजगार अवसर  सृजित  करने  के  लिए  समय

 समय  पर  विशेष  कदम  उठाए  हैं  रोजगार का  अर्थव्यवस्था
 की  विकास  दर  सम्बन्ध

 इस  लिए  कृषि  और  औद्योगिक  दोनों  क्षेत्रों  में  अर्थव्यवस्था  की  विकास  दर  को  बढाने  के  लिए  भी

 कार्यवाही  की  जा  रही  जिसके  फलस्वरूप  और  अधिक  रोजगार  अवसर  सृजित  होंगे  ।
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 चाय  बागान  एवं  cat श्रमिकों हारा  हड़ताल  का  नोटिस

 2739.  शमों  के०  एस०  मधुकर  :

 गोमती  साबित्री  sata :
 ्

 _  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 थ  थ
 थ

 (@)  क्या  चाय  बागान  एवं  पटसन  उद्योग  के  श्रमिकों  तथा  कर्मचारियों  के  मजदूर  संघों  नें  गत
 6

 महीनों  के  दौरान  प्रबन्धकों  को  हड़ताल  के  नोटिस  दिए  थे
 ;  यदि  तो  उसके

 कि उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  उद्योगों  में  वास्तव  में  हड़तालें  कितनी  बार  हुईं

 इनके  परिणामस्वरूप  जनता  तथा  कर्मचारियों को  कुल  कितनी

 हुई  ?
 rod

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  यह  मॉ
 वायु

 राज्य  के  कार्य  क्षेत्र  में  आता  है
 ।

 ः
 सैनिक  स्कूलों  के  पाठ्यक्रम  एवं  अन्य  बातों  की  पुनरीक्षण  के  लिय  साम

 2740.  शी  नारायण  चन्द  :  कपा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  न्

 |  क्या देश  में  सैनिक  स्कूलों  के  पाठ्यक्रमों एवं  अन्य  सम्बद्ध
 बातों  की

 के  लिए  सरकार

 दवारा  गठित  समिति  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया
 क

 (a)  यदि  तो  इस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;  और
 मन

 इ

 तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  समिति  का  प्रतिवेदन कब  तक
 प्राप्त

 |
 होन  को

 =
 TAT  मंत्री  जगमोहन  से  सैनिक  स्कूल  योजना  के  मूल्य/कन

 प्रमिति का गठन का  गठन  12  जलाई  1973  को  किया  गया  था  ।  इसकी  पहली  dow  दिल्‍ली में  17  अग
 स्त  73

 को  हुई  थी  और  समिति  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  जहां  तक  व्यवहारिक  हो  समिति  के  अधिक  से  आ

 सदस्यों  को  इन  स्कूलों  में  जाना  चाहिए  |  इन  दौरों  को  अगले  कुछ  महीनों  में
 पूरा  किए  जाने

 की
 आशा

 है  ।  इसके  पश्चात  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  दिए  जाने  की  आशा  है  ।

 सेनिक  कुंजपुरा  में  भोजन  के  लिए  मंजूर  की  गई  धन  राठी

 2741.  शी  नारायण  चन्द  परिवार  :
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  प्र
 तीन  के  भोजन

 1961  में  सैनिक  कुंजपुरा  के  खोले  जाने  के  समय  स्कूल
 में  प्रत्येक

 ora
 कितनी  राशि  मंजूर की  गई  थी  और  इस  समय  कितनी  राशि

 प
 ष ्

 क्या  राशि  में  वृद्धि  Avay  में  वृद्धि  के  तुलनीय  है
 !

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  क
 ae ि

 क
 ग

 फ्

 रुपये  राशि  मंजूर  की  गई  अभी  2.75  रुपये a

 थ

 यय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (
 भोजन  प्रभारों  को  समय  समय

 पर
 पुनरीक्षित कियां  जाता

 जिससे
 कि

 बालकों

 में  कलोरीज  प्राप्त  हो  सकें  ।  इस  दृष्टिकोण  से  वर्तमान  माता  saad  समझी
 ज
 a
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 29  1973  लिखित  उत्तर

 खेतड़ो  पटना  क  समानान्तर  सल्फाइड  पट्टों  का  जाना

 2742
 श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारतीय  भूविज्ञान
 सर्वेक्षण  संस्था  ने  तांबा  तथा  अन्य  तहे

 से

 सुक्त  एक  सल्फाइड  पट्टी का  पता  लगाया  है  जो  राजस्थान में  खेतड़ी  पट्टी  के  समानान्तर  स्थित  है  ;  और

 यदि  तो  धातुओं  के  निकालने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 इस्पात  और  खात  मंत्रालय  a  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचय  एशियाई  यु दूध  के  प्रति  भारत  का  दृष्टिकोण

 2743.  श्री  बी०  ato  नायक :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वयं  नहर  के  खुल  जाने  में  भारत  का  हित  पश्चिम  एशियाई युद्ध  के  प्रति  उसके  दृष्टिकोण
 का  एक  कारण  रहा  है  ;

 यदि  तो  यह  हित  किस  प्रकार  व्यक्त  किया  गया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 म

 और  सरकारी  प्रवक्ता
 ने

 east

 नहर  के  चल  सत
 क  क

 ora
 दोऊ  भी  शामिल है  और  जिसके  क्षेत्र  से  होकर  स्टेज

 होने  वाले  आर्थिक  लाभ  की  पहले भी  चर्चा की  पश्चिम  एशिया  युद्ध  के  बारे  में  सरकार

 का  दृष्टिकोण  बराबर  इसी  मौलिक  सिद्धान्त  पर  आधारित  रहा  है  कि  इजरायल  को  आक्रमण  द्वारा

 ग्रहीत  भूक्षेत्र  खाली  कर  देना  चाहिए  तथा  फिलिस्तीनी  जनता  को  अपना  अधिकार  अवश्य  प्राप्त  होना

 चाहिए
 ।

 सरकार  की  राय  में  इस  क्षेत्र  में  न्यायोचित  एवं  स्थायी  शान्ति  कायम  करने  के  लिए

 ये  बुनियादी  बाते ंहैं  और  जब  तक  यहां यह  शान्ति  नहीं  होगी  तब  तक  इससे  पुरा  आर्थिक लाभ  भी

 नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 अरब-इजरायल  युद्ध  मं  प्रय  क्त  तकनीकी  युद्ध  नीति  और  हथियारों  के  बारे  a  अध्ययन

 2744.  श्री  समर  गह

 श्री  सध  लिम

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  अरब-इजरायल  युद्ध  में  प्रयुक्त  अद्यतन  युद्ध  नीति  और  हथियारों क  बारे

 में  अध्ययन  करने  हेतु  एक  विशेष  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  एसा  करना  वांछनीय  समझती  है

 क्या  टैंक  और  बख्तरबन्द  लड़ाइयां  इस  युद्ध  की  विशष  बातें  थीं

 क्या  विशेष  प्रकार के  प्रक्षेपास्त्र  हमलावार  विमानों के  विरुद्ध  बहुत  प्रभावशाली  सिद्ध

 हुए  ;

 गत  अरब-इजराइल युद्ध  में  प्रयुक्त  समर तन्त्र  युद्ध  नीति  और  हथियारों
 के  भारतीय  रक्षा की  तैयारी  के  लि  के  लिए  भारतीय  रक्षा  अध्ययन  में  क्या  विचार  व्यक्त  किए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  युद्धों  में  अपनाई  गई  सामरिक

 स्त्रात्तेजी  और
 शस्त्र  प्रणालियों  से  हमारी  अपनी  रक्षा  के  लिए  लाभ

 प्राप्त  करने  के  विचार से  उनका

 मूल्यांकन  करना  एक  सामान्य  कार्य  है  ।  हाल  ही  के  अरब-इजराइल  युद्ध  के  सम्बन्ध  में  भी  वही  art  प्रगति

 इस  विषय  पर  और  आगे  सुचना  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।
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 रक्षा  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व

 2745.  शी  महा दीपक fag  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  कोई  प्रतिनिधित्व
 प्त  ?

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  और

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  रक्षा  उपक्रमों  में
 अनुसूचित  तथा

 का  प्रतिनिधित्व  नही ंहै  ।  इन  उपक्रमों  मेंसे  कुछ  में

 कर
 प्रथम  श्रेणी  और

 सुचित  जातियों  तथा  अनुसार चित  जन-जातियों  का  प्रतिनिधित्व  निर्धारित  स्तर  तक  अवश्य  नहीं  विशेष

 श्रेणी  में  ।  परन्तु इस  कमी  को  पूरा  करने  के
 लिए  सरकारी  आदेशों

 के

 अनुसार  कदम  उठाए  गये  है  ।

 त्रिपुरा  में  तई सि न्द्रीय  स्थान  पर  सेनिक  विमानों  के  उतरने  क  लिए  पट्टी

 2746.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /

 न

 न

 भोजन  में  ते लोमा रा  के  निकट  gests  में  सं  निक  वायुयानों  के  उतरने  के  लिए  ene पट्टी  बनाने  को  योजना  को  त्याग  दिया  गया

 यदि

 को  कथा  aa

 उद्

 के  लिए  अब  तक  अधिगत  की  गई  भूमि

 वो

 q वापस की  जा  रही

 यदि  तो  अधिगहीत  के  प्रत्येक  मामले में  कब  तक  मुआवजे की  अदायगी  कर  दी

 रक्षा  मंत्री  जगजीवनन  :  )  जी  ।

 भूमि  को  राज्य  सरकार  को  पेशकश  दी  गई  है  ।

 12,57,210.  40  रुपये  मुआवजे  के  धन में  से  8,57,030.  97  रुपये की  राशि  बांट

 दी  गई  है  ।  शेष  राशि  की  अदायगी  स्वामित्व  के  झगड़  के  कारण  रुकी  हुई  है  ।  सम्पत्ति का  स्वामित्व जेसे  ही

 स्थापित  हो  जाए  अदायगी  कर  दी  जाएगी  |

 भारतीय  इस्पात  निर्माताओं  और  विदेशों  में  इस्पात  निर्माताओं  के  लिय  स्वीकृत  औसत  मूल्य

 2747.  श्री  वसन्त  साठ :  कया  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  इस्पात

 निर्माताओं  के  लिए  जो  इस्पात  का  औसत  मूल्य  स्वीकृत  है  वह  विदेशों  में  इस्पात  निर्माताओं
 के

 लिए  स्वीकृत  मूल्य  से  किस  प्रकार  तुलनीय  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  सुबोध  :
 भारतीय

 इस्पात
 उत्पादकों  द्वारा

 वसूल किए  गए  औसत  मूल्य  अन्य  बहुत  से  जिन  में
 नीदरलैण्ड तथा  qo  Fo  शामिल  में  वसूल  किए  गए  मूल्य  से  कम

 गंचवीं  योजना  के  दौरान  इस्पात  संयंत्रों  क  लिय  अपेक्षित  उच्च  श्रेणी  का  मैंगनीज  अयस्क

 2748.  श्री  वसन्त  साठ :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारे  इस्पात  संयंत्रों  को  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  उच्च  श्रेणी
 के

 कितने  मैंगनीज-अवयस्क

 की  आवश्यकता ह  ,

 86
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 उच्च  श्रेणी  के  मैंगनीज-अयस्क के  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्रगति  के  लिए  कया  विशेष  उपाय  किय

 जाने 2,  कितना  मशीनीकरण किया  जाना  मशीनीकरण पर  कितना  धन  लगेगा  और  सामान्यतः

 किन  किन  कार्यवाहियों  का  मशीनीकरण  किया  जाएगा  विशेष
 रूप

 से  मैंगनीज  और  लिमिटेड

 सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  इस्पात के  उत्पादन  को  बढाने के  लिए  46
 प्रतिशत  से  कम  मैंगनीज  परन्तु  निम्न

 फासफोरस  वाली  मैंगनीज-अयस्क  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रस्ताव
 पर

 विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  सुबोध  :  इस्पात  कारखाने  फेरो  मैंगनीज

 के  जरिये  परोक्ष  रूप  से  उच्च  श्रेणी  के  फेरो  मैंगनीज  अयस्क  का  प्रयोग करते  अनुमान है  कि
 पांचवी

 पंच  वर्षीय  योजना  में  भारत  के  इस्पात  कारखानों  में  इस्तेमाल  के  लिए  फेरो  मैंगनीज  के  उत्पादन  के  लिए

 उच्च  श्रेणी  के  फेरो  मैंगनीज  अयस्क  की  आवश्यकता  इस  प्रकार  होगी

 टन

 1974-75  1975-76  1976-77  1977-78  1978-79

 310  375  375  410  438

 करो  मैंगनीज  उद्योग  की  उच्च  श्रेणी  के  मैंगनीज  अयस्क  की  प्रतिमान  आवश्यकता की  लगभग

 60
 प्रतिशत  पति  मैंगनीज  और  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  की  जाती  है

 ।  आशा  है  कि  पांचवी  योजना  के

 अन्त  तक  मैंगनीज  और  इण्डिया  fates  समस्त  आवश्यकता पूरी  करने  लगेगी  ।  मैंगनीज  और  इण्डिया

 लिमिटेड  9.  45  करोड़
 रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत

 से
 हेवी  मिडिया  पृथक्करण

 संयंत्र  स्थापित

 करके  पृथक्करण  प्रक्रिया  तथा  परिष्करण  के  यन्त्रीकरण  का  विस्तार  करने  का  कार्यक्रम  हैं
 ।  उच्च  श्रेणी

 मैगनीज  अरक  के  rfafeaa  केलों  का  यहा  लगाया  जा  रहा  है
 देश  मे  विभिन्‍न  अनुसंधान  संस्थानों  में

 मैंगनीज  अयस्क के  निष्कासफोरसीक रण  के  लिए  अध्ययन किए  जा  रहे  है  ।

 उच्च  श्रेणियों  के  मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  पहले  ही  लगाए जा  चुके

 el

 प्रश्न नहीं  उठता

 कोयला  उद्योग  के  लिय  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  और  विकास  बेक  से  ऋण

 2749.  श्री  इयामतन्दन  मिश्र :  व्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 कोयला  उद्योग  के  लिए  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बैंक  से  ऋण  प्राप्त

 होने के  पश्चात  किन  किन  खनन  कम्पनियों  ने  शेयरधारियों की  पूंजी  के  रूप  में  80  लाख  पये  की  राशि

 बनाई ;

 1973  तथा  31  1973 को  इन  कम्पनियों  की  ओर  बकाया  राशियां क्या  गैर  उसकी  नवीनतम

 भारत  कोकिंग कोल  कम्पनी  तथा  कोल  माईनस  अथारिटी  की  पहियों में  1  जनम

 स्थिति  क्या  है  ;

 )  उपरोक्त  स्वामियों  की  ओर  से  उपरोक्त  तिथियों  तक  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  धन  राशि

 अदा  को

 गी  तिथियों को  कोयला  खानों के  सम्बन्ध में  उनके  अल्पावधि  ऋणों  में  से  कितनी

 राशि  बकाया  थी ?

 $7
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी

 कोयला  खनन  कम्पनियों  मालिकों  दवारा  उच्चतम  न्यायालय  दायर  याचिका

 2750.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कोयला  खनन  कम्पनियों  अथवा  खान  मालिकों  के  नाम  क्या  हें  जिनकी  पूंजी

 प्  लाख  we  से  अधिक  हैं
 और

 जिन्हों  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  याचिकाएं  दायर
 की

 ह  ह

 हया  उन्होंने
 कोयला  खानों  अथवा  किन्हीं  अन्य  एककों  के  अधिग्रहण  अथवा  क्षतिपूर्ति  की  राशि

 को
 चुनौती दी  है  ?

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  अन्तिम  लेखा  विवरणियां  के  अनुसार  अधिगृहित  परिसम्पत्तियों

 का
 लेखा  मूल्य  क्या  है  ;  और

 (7)
 उनके  विचारों  के  अनुसार  ये  मूल्य  क्या  हैं  और  उनके  विचारों  के  यदि  कोई  आधार  हैं  तो  वह

 कया  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  कोयला  खान  )

 अधि  1973  के  विरुद्ध  कुल  मिला  कर  155  रिट  याचिकाएं  दायर  की  गई  थी  ।  सम्बद्ध

 मालिकों  के  पूंजी  निवेश  के  अनुसार  उनका  ब्यौरा  न  तो  तत्काल  उपलब्ध  है  और  न  ऐसा  करना  लोक  हित

 में  होगा  क्योंकि  मामले  न्यायालय  के  विचाराधीन  हैं  ।

 (a)  उन्होंने  अधिनियम  की  वैधता  को  चुनौती  दी  है  ।

 (71)
 और

 इस  सब  की  जानकारी
 न

 तो  तत्काल  उपलब्ध  है
 और  विशेषकर उस  स्थिति

 में  न्यायालय के  विचाराधीन  यह  जानकारी देना  लोकहित में  होगा  ।

 उच्चतम  न्यायालय  कोयला  खानों  क  अधिग्रहण  का  मामला

 2751.  शनी  दिग्विजय  नारायण  सिह  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि :

 उन  कम्पनियों के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  व्यक्तिगत  याचिकाओं  में  उच्चतम  न्यायालय में  कोयला

 खानों  के  अधिग्रहण की  चु  दी  ;

 उन्हों ने  किन
 तिथियों

 को  याचिका  दायर  अन्तरिम  रोका  किन  तिथियों  को  जारी

 किये  तथा  वे  क्या  हैं  ;

 सरकार  ने  इस  बारे  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 seqa  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  और  कोयला  खान

 )  1973 को  चुनौती  देने  याचिका दायर  करने  की

 तारीखों  और  अन्तरिम/निषंध  आज्ञा
 की

 तारीखों  से  सम्बद्ध  विवरण  संलग्न
 है

 में  रखा  गया
 ।

 देखिए  संख्या  एल०  ठी०  -5857/73]  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  सभी  रिट

 बाकी  के  सरों
 में  पारित  अन्तरिम/निषध  आज्ञाएं  लगभग  एक  सी  हैं  जिनका  सारांश  निम्नलिखित  है

 (1)  बन्धक  या  गिरवी  रखी  गई
 परिसम्पत्तियों

 से  प्राप्त  आय  का
 50-4-73

 को  वादी  के  समान

 मात्रा  देवगन  के  लिए  ana  किया  जाए  |
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 (ii)  30-4-73  से  पूर्व  व्यय  की  गई  देय  राशि  के  लि  द्वारा  वादी  की  सहमति  के  बिना
 भुगतान न  जाए  ॥

 (11)  विधि  ऋणदाताओं  से  प्राप्त  धन  तथा  कोयला  बोलें  से  प्राप्त  सहायता  धन  का  प्रतिवादी  गणों

 रखा  जाए  |

 (iv)  बैंक  खातों  को  कोयला  अनुपलब्ध  बताकर  व्यापार  तक  सीमित  करना  होगा  |

 प्रतिवादी गण  देय-धन  को  सामान्य  कार्य  व्यापार  के  अलावा  किसी  अन्य  कार्य  में  व्यय  नहीं  कर

 (४1)  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  खानों  पर  प्रबन्ध  ग्रहण  से  पूर्व  की  स्थिति  के  समान  पृथक  रूप  से
 काम  जाएगा

 (vil)  याचिकाकर्ताओं  के  इंजीनियरी  प्रतिष्ठानों  के  प्रबन्ध  ग्रहण के  मामले  में  निषेध  आज्ञा  लाग

 इन  सभी  रिट  याचिकाओं  के  प्रतिवाद  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कालिन्दी  परियोजना  के  लिय  जेनरेटर

 2752.  श्री  सी ०  Fo  जाफर  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  क्या

 कर्नाटक  राज्य  ने  कालिन्दी  जेनरेटर  प्राप्त  करने  हेतु  भारत  हेवी  इ  इलेक्ट्रिकल्स
 भोपाल को  क्रियादेश  देने  के  लिए  केन्द्र  से  अनुमति  मांगी  है  :?

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 दलबीर  :  हां  ।  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स

 भोपाल को  कालिन्दी  परियोजना  हेतु  6  जनवरी  सेटों  के  लिए  आर्डर  मिला  है
 ।

 सुपर  आयल  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी

 2753.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  सुपर
 आयल  बनाने के  लिए  जिसकी  रक्षा  प्रयोजनाओं के  लिए  आवश्यकता

 विदेशों से  प्रौद्योगिकी  प्राप्त

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण
 :

 eafagtitaa, sors >
 प्रक्षेपणास्त्रों  तथा  उपकरण  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  विशेष  धातुओं  तथा

 सुपर
 अलाव

 के  उत्पादन  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए
 3  विदेशी  फर्मों  के  साथ  करार  किए  गए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  जयपुर  रोड  पर  स्थित  फ़रो-क्रोम  संयंत्र  का  बन्द  किया  जाना

 2754
 श्री  बनमाली  पटनायक  :  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  में  जयपुर  रोड  पर  स्थित  राजकीय  स्वामित्व  वाले  फलों-क्रोम  संयंत्र  के  बन्द  हो

 जाने  की  आशंका

 |

 और यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  मामले  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 नेपाली  सोमा-शुल्क  सिपाहियों  का  भारतीय  सीमा  में  बलपूर्वक  प्रवेश

 2755.  श्री  बनमाली  पटनायक :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नेपाली  सीमा-शुल्क  विभाग  के  सिपाही  बलपूर्वक  भारतीय  सीमा  में  घुस  आए  थे  और
 20  1973  को  दारजिलिंग  से  26  कि०  मि०  दूर  भारत

 नेपाल
 सीमा  पर

 मिरिक  सड़क  पर  दो  भारतीय  सिविलियनों पर  दो  बार  गोली  चल

 sar  Fer  orca  at
 eh  भग  पाए  सरसो

 स  ta
 an  aces  मारती  को

 लाठियों से  पीटा  और

 यदि  तो  इस  are  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 ल

 से  भारत  सरकार ने  इस

 घटना
 से

 सम्बद्ध  कुछ  रिपोर्ट  देखी  इस
 जा  रहा  है  और  आवश्यकतानसार

 समुचित  कारवाई
 की

 जाएगी
 ।

 रक्षा  मंत्रालय  को  इच्छापुर  राइफल  फैक्टरी  से  गुम  हुई  बन्दूकें  एवं  राइफल

 2756.  श्री  कठ  मानना :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  शफ़ी  प्रेसਂ  दिनांक 29  1973 में  प्रकाशित  इस  समाचार

 की  ओर  दिलाया गया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  की  इच्छापुर  राइफल  फैक्टरी  से  22  की  दस

 राइफलों  सहित  270  aah  गुम  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ह
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  जी  ।

 दिनांक 29
 1973

 को  फ्री
 डबल्स

 में  राइफल  फैक्टरी  इच्छापुर  से  शस्त्रों  के
 गायब

 होने  को  प्रकाशित बात  |  कुछ  व्यापारियों को  260,  12  डी०  बी०  बी०  एल०  गनों  तथा
 10,315  राइफलों  के  करने के  सौदों  के  सम्बन्ध  में  एक  बैक  के  द्वारा  जो  प्रकट  रूपमें  धन  रसीदें  जारी

 की  गई  at,  सत्यापन  पर  असली  नहीं  पाई  गई  है  ।  मामलों की  पुलिस  जांच  कर  रही  है  ।

 दारा वती  जो  विद्युत  परियोजना  के  नवं  एवं  दसवें  एककों  को  समय  पर  डिलीवर  करने  के  बारे में
 भारत  हेवी  भोपाल  की  असफलता

 2757.  श्री  डी०  बी ०  चन्द्र  गौडा  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  शारावती  विद्युत  परियोजना  के  नये  एवं  दसवे  एककों को  समय  पर  डिलीवर  करने  में

 भारत  हैवी  भोपाल  असफलता के  परिणामस्वरूप कर्नाटक  राज्य  की  भारी  हानि

 उठानी पड़  रही  है  ;

 यदि  तो  कर्नाटक  राज्य  को  प्रति  वर्ष  कितनी  हानि  हुई  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  आश्वासन  दिया  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर

 र
 से  यह  कहना ठीक  नहीं  होगा

 कि  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स लि०  शारावती जल  नवें तथा  दसवें

 डिलीवर  करने  में  असफल  रहा  ।  कर्नाटक  राज्य  fra  बोर्ड  के  अनु  रोध  पर  हेवी  इसे  क्टरकल्स
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 भोपाल  शारा बती  के  नवें  एकक  के  लिए  टर्बाइन  तथा  नवें  तथा  दसवें  एककों  के  लिए  अन्य

 पुर्जों  का  आयात  करने  को  सहमत  हो  गया  था  ।  इन  आयातित  में  4  से  9  महीने तक  का  विलम्ब

 होना  और
 इन  उपकरणों  को  रेल  से  लाने  में  भी  कुछ  विलम्ब  हुवा  हैं  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  किये

 पीकिंग

 प्रयोजनों के  लिए  लगाए  जाने  थे  ।  किन्तु  इस  मंत्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  कया  केवल

 उपर्युक्त  विलम्ब  के  कारण  कर्नाटक  राज्य  को  कोई  हानि  हुई  हैँ  ।

 अस्पतालों  को  कमेंट्री  भविष्य  निधि  1952  के  अंतगर्त  लाने  सम्बन्धी

 2758.  श्री  यो गश चंद्र  मर्म  :  दया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अस्पतालों को  कर्मचारी  भविष्य 1952
 के  अन्तर्गत  लाने  सम्बन्धी  हाल

 ही  की  अधिसूचना  अस्पष्ट  हूँ  क्योंकि  इसमें  विभिनन
 क्षेत्रीय  आयोगों

 के
 अलग-अलग अर्थ  दिए  गए  हैं  ;

 क्या  उक्त  अधिसूचना के  अन्तर्गत  सरकारी  अस्पतालों  को  शामिल नहीं  गया  हैं  ;

 क्या  रेलवे  अस्पताल  उक्त  अधिसूचना  के  अन्तरगत  आते  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  यह  अधिसूचना  बहुत  स्पष्ट  है  क्योंकि

 यह  कमेंट्री  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेन्शन  1952 को  किसी  व्यक्ति
 संस्था

 या  संस्थान  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  अस्पतालों  पर  लागू  करती  हैं  जब  कमी  क्षेत्रीय  भायक्तयों थि  द्वारा
 स्पष्टीकरण  मांगे  जाते  वे  केन्द्रीय  भविष्य  निधी  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  दिए  जाते

 है
 ण  और  सरकारी  अस्पताल  और  रेलवे के  उक्त  अधिसूचना के  अन्तर्गत  नहीं

 करमचारी  भविष्य  निधि  संगठन  की  उप  समिति  का  अधिका  रियों  और  कंचा  रियों  के  वेतन  ढांचे  के  बारे

 प्रतिदिन

 2759.  श्री  योगदा  चन्द्र  ad  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  की  उपसमिति  की  हाल  ही  में  बैठक  हुई  और  अधिकारियों

 तथा  कर्मचारियों  के  वेतन  ढ़ांचे  को  अन्तिम  रूप  दिया
 और  7  1973

 को  अहमदाबाद में  हुई  बैठक

 में  न्द्रीय  न्यास  बोर्ड  को  अपना  प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दिया  ;

 यदि  हां  तो  उनकी  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ( ध  शो  बालगोविन्द
 :  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियो ंने
 इस  प्रकार

 gi

 जहां  कहीं  भी  आवश्यक  हो  उपयुक्त  अनुकूलन  के  तीसरे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्टे  के  आधार

 कर्मचारी भविष्य  निधि  संगठन  के  अधिकारियों और  स्टाफ  के  लिए  वेतन  मानों  के

 बारे  में  सिफारिश करने  क  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासी  द्वारा  गठित

 की  गई  उप  समिति की  गत  बैठक 27  1973  को  हुई  थी  और  अपनी
 को  अन्तिम

 रूप  देने  के  लिए
 7  1973

 को  उसकी  फिर  बैठक  होगी  ।

 प्रश्न  नहीं
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 पटना  कौ  पंटनेइवरी  gate  बिस्कुट  फैक्टरी
 तथा

 हौजरी
 फैक्टरी  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 1952  के  अन्तगंत  लाना

 2760.  श्री  योगदा  चन्द्र  धागा  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पटनेश्वरी  बेकरी  पटना  6,

 स्कूल  कम गंज  पदना  fe  Ta  चीनी  पतना  सिटी  स्थित  हिलरी  को  कनारी
 भविष्य  1952  के  venta  नहीं  लाया  गया  हूँ  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने

 श्रम
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  से  भविष्य निधि  प्राधिकारियों

 सुचित  किया  कि  सुचना  एकत्र की  जा  रही  यह  यथासमय सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी

 क्षत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्तों  क  यात्रा  aa  क  बिल

 2761.
 श्री  योगेश  चन्द्र आ पस : च् (क  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 :

 सभी  क्षेत्रीय  आयुक्तों  का  अलग  अलग  तथा  क्षेत्रवार  यात्रा  भत्ते  के  बिलों  का  गत  दो  वर्षों  का
 ब्यौरा कया  हूँ  ;

 क्या  कुछ  क्षेत्रीय  आयुक्त  अपने  कर्मचारियो ंसे  अतिथि  सत्कार  प्राप्त  करने  तथा  अपने  अधीनस्थ

 कर्मचारियों से  उपहार  मांगने  के  आदि  हैं  ;  और

 क्या  कुछ  क्षेत्रीय  आयुक्त  अपने  दौरे  के  दौरान  होटलों  और  सरकारी  विश्वास  गृहों  का
 किराया  तथा  भोजन  के  पैसे  अदा  नहीं  करते  हैं  और  अपने  अधिनस्थ  कर्मचारियों को  पैसे  अदा  करने के

 लिए  कहते  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (att TT 4  बालगोविन्द

 आवश्यक  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  हूँ
 और  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाया

 और  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  े  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  का  कोई  मामला
 उनके  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 बेरोजगार  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  का  अध्ययन  करन  क  लिय  गठित  अन्त मंत्रा लीय

 दल

 2762.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  बेरोजगार  सम्बन्धि  विशेषज्ञ  समिति  की  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बे
 रोजगारी  के  बारें  में  सिफारिशों

 का  अध्ययन  करने  के  लिए  गठित  अन्त मंत्रा लीय  कार्यकारी  दल  ने  सरकार  को  अपने प्रस्ताव पेश
 कर  दिए  गए  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  हैं  ;  और

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  उपाय  सुझाए  गए  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 92



 1973 चि  ची  लिखित  उत्तर 29

 बर्ष  1972-73  तथा  1973-74  क  वीरान  लग  में  कोयल  की

 म

 मांग

 2763.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क  )  क्या  कोयले  की  मांग  का  अनुमान  लगाने  वाली  समिति  ने  वर्ष  1972-73 तथा
 1973-74

 के  लिए  उड़ीसा  में  कोयले  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  था  ;

 यदि  तो  वर्ष  1972-73 तथा  1973-74  में  वार्षिक  मांग  कितनी  थी  और  कितनी

 मात्रा  सप्लाई  की

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म॑  उप  मंत्री  सुबोध  और  कोयल

 का  अनुमान  लगाने  समिति ने  1972-73 और  1973-74  ए  उडीसा में  47.70

 लाख टन  और  48.  40
 लाख  टन  मांग  का  अनुमान  लगाया  था

 |  इस  मांग  की  तुलना  में  कोयला  ति  के

 संशोधित  आंकड़े  1972-73 के
 लिए  32.  90  लाख  टन  और  1973-74  (30-6-73  के  लिए

 8.3 लाख  टन  हँ  ।

 सरकारी  क्षेत्र
 के औद्योगिक  एककों

 में  भूतपूर्व  सैनिकों
 को  सुरक्षा  कार्मिकों

 के
 रूप  में  नियुक्त  करने  की  योजना

 2764.  श्री  राम  सहाय  पांडेय :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  एककों
 में

 ayes  सैनिकों  को  सुरक्षा  कार्मिकों के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 औद्योगिक  एककों  के  लिए
 पहले  से  ही  गठित  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  साथ-साथ  यह  नया  बल

 किस  प्रकार  कार्य

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०
 वी०

 पट  :
 से

 )  भूतपूर्व  सैनिकों  को  केन्द्रीय

 सुरक्षा बल  में  सुरक्षा  तौर पर  नौकरी
 के  लिए  कोई  विशेष  योजना  नहीं

 ne  ।  जो
 भूतपूर्व  सैनिक  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  नियमावली  में  निर्धरित  शर्तों

 को
 पूरा xa

 करत  हवा  उनके  लिए  आरक्षित रिक्त  स्थानों  पर  नियुक्ति के  पात  हैं  ।

 शी  अमृत नगर  सिलेक्टिड  रानीगंज  कोयला  क्षत्र  में  श्रमिकों  को  रोजगार  देना

 2765.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमृतनगर  रानीगंज कोयला  क्षेत्र  के
 124

 श्रमिकों  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध

 में  संख्या  40/72  का
 निर्देश  केन्द्रीय

 सरकार के  औद्योगिक  कलकत्ता
 के  पास  न्यायਂ

 निर्णय  के  लिए  पड़ा  हुआ  है  ;

 यदि  तो  क्या  उक़्त  न्यायाधिकरण  कोककारी  कोयला  1973

 के

 राष्ट्रीयकरण  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  पंचाट  नहीं  दें  सखा  और  यह  विचार  व्यक्त  किया  कि  इस  न्यायाधिकरण को  पंचाट  देने  का  अधिकार  नहीं  है  ;  और

 यदि  हां  तौ  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  श्रमिकों के
 नियोजन

 के  लिए  कार्यवाही  करने का
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  और  न्यायाधिकरण ने  अपने  6
 1973 के  पंचाट  कोयला  खान  )  ,  1973  के  उपबन्धों को  ध्यान

 में  रखते  निर्देश  को  te  कर  दिया  है
 ।

 कोयला  खान  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  इस  समय  कोयला  खान  के  उत्पादन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इन  124  श्रमिकों  के  पूर्वनियोजित  का  औचित्य  नहीं  हूँ
 ।

 डिस्को  और  द्वारा  नियंत्रित  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण

 2766.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  इस्पात और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  तथा  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी
 द्वारा  नियंत्रित कोयला  खानों  को  अपने हाथ  में  लने  और  उनका  राष्ट्रीयकरण  करने  तथा  उन्हें  अन्य  कोयला

 खानों  के  बराबर  लाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  हां  तो  कब  तक  और  कैसे  ;
 और

 उपरोक्त  कम्पनियों
 में

 सरकार  के  कितने
 प्रतिशत  शयर  हैं

 तथा  कितनी  राशि  aaa

 है
 !

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  इस  समय  एसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 जानकारी नीचे  दी  गई  है
 :--

 कम्पनी का  नाम  कुल  जितनी  रकम
 वित्तीय  कालम  तीन  की  रकम

 के  साधारण  शेयर  संस्थाओं  तथा  बीमा  कालम  दो  की  रकम
 जारी  किए  कम्पनियों  के  पास  का  जितने  प्रतिशत  है

 गए हू
 साधारण  शेयरों

 की  कूल  राशि

 )

 1  2

 रीटा  आयरन एण्ड  स्टील  38,73,96,225  13,32,68,100  34.4

 कम्पनी लि  ०

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  24,388,  17,980  8,94,16,720  35.9

 ल  कम्पनी लि  ०

 श्रमिकों  के  काम  के  घंटों  कमो  करने  क  बारे  में  राष्टीय  श्रम  अयोग  की  सिफारिश

 2767.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  श्रमिकों  के  काम
 के

 घंटों  को
 कर

 ने  के  बार  में  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की
 सिफारिशों की  जानकारी
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 और
 आयोग  की  सिफारिशें कया  हैं  ;

 क्या  इन्हें  क्रियान्वित  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  वर्मा )  :  से  ae  व्यवस्था  की  वर्तमान

 कताओं
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  ने  कार्य  घंटों  में  तुरन्त  कमी  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया
 है  ।  आयोग ने  कार्य  घंटों को  घटाकर  40  घंटे  प्रति  सप्ताह  तक  करने  का  लक्ष्य  रखने  की  सिफारिश  की

 है  जितने  दो  चरणों  में  प्राप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  कार्य  घंटों  में  कमी  करने  के

 प्रश्न पर  समुचित  समय  पर  विचार  किया  जाए  जब  कि  परिस्थितियां  ऐसी  कमी  करने  की  अनुमति  दें  ।

 आयोग
 ने

 यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  ऐसे  उद्योगों
 जिनमें  हानिकर  प्रक्रियाओं  की  देखरेख  करनी  पड़ती

 या  जहां  श्रमिकों  को  धुएं  और  गैसों  में  काम  करना  पड़ता  कायें  घंटे  तुरन्त  कम  किए  जाने  चाहिए  I

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 एक्टरों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  a  ढील  दिया  जाना

 2768.  थी  देवेन्द्र  सिह  गरचा  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देशी  उत्पादन  पर्याप्त  न  होने  के  कारण  ट्रैक्टरों  के  आयात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  में

 ढील  देने  पर  विचार  कर  रही  ?  और

 यदि  तो  वर्ष  1972-73 और  1973-74 की  कुल  मांग  कितनी  है  और  कितने

 ट्रैक्टरों  का  निर्माण  हुआ

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  चूंकि  ट्रैक्टरों  के  आयात  पर  ऐसी

 उद्योग  मंत्रालय  के  दृष्टिकोण कोई  रोक  नहीं  है  इसलिए  रोक  में  ढील  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उत्पादन  वर्तमान  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  और  आयात  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 वर्ष  1972-73 के  लिए  मांग  के  बारे  में  कोई  उचित  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  था  ।  इस

 वर्ष  में  हुआ  उत्पादन  20,800  के  लगभग  था  ।  वर्ष  1973-74  के  लिए  मांग  और  उत्पादन  दोनों  30,000
 और  35,000  संख्या  के  बीच  होने  की  आशा  है  ।

 अलौह  धातुओं  क  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेत  काय  वाही

 2769.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अलौह  धातु  जस्ता  तथा  एल्यूमिनियम जिनके  आयात  पर  देश  को
 UH  वर्ष  में  20  करोड़  रुपय  व्यय  करने  पड़ते  नर्से  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तत्काल  कदम
 उठाए जा  रहे  है  ;

 यदि  तो  व  कदम  क्या  है

 से  सम्बद्ध

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  और
 अपेक्षित  जानकारी

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 ग्र त्या लथ  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 5858/73]

 भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  का  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  पुनर्वास

 2770.  श्री  समर  गुह  :
 क्या  पूरि  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  पाकिस्तानਂ  के  शेष  शरणार्थियों के  पुनर्वास  की  योजना  को

 अन्तिम  ea  द  दिल  है  घौर  तो  तत्सम्बन्धी  स्प रेखा  क्या  है  ;
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 क्या एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त समिति  ने  पाकिस्तानਂ  के  1,  50,  000  शरणार्थियों
 ह  प्र  ger  स  कोल  र  ag  लाग  र  ea  यदि  हां  तो  अब  तक  वहां  ऐसे

 कितने  शरणार्थियों का  पुनर्वास  किया  गया  |

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  और  शरणार्थियों  को  इन  द्वीपों  में  भेजने  की  नई  योजना  की  रूपरेखा

 क्या  है  और  इन  द्वीपों  में  उक्त  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  योजना  में  अवरोध  के  क्या  कारण
 और

 क्या  शरणार्थियों  को  उनके  द्वारा  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  में  छोड़ी  गई  सम्पत्तियों
 के  लिए  मुआवजा दिया  जाएगा  जैसा  कि  wage  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों के  मामले  में

 दिया

 पूरी  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 जी०  बॉकटस्वामी ):  ऐसा  अनुमान  है  कि  चालू

 वित्तीय  वर्ष  के  अन्त तक  राहत  तथा  काय स्थल  की  प्रतीक्षा में  भूतपूर्व

 से  आए  नए  प्रवासियों के  23,  500
 परिवार  होंगे

 ।
 भूमि  की  उपलब्धता  के  बारे  में  वर्तमान  संकेतों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  ऐसा  अनुमान  है  कि  लगभग
 17,500  परिवारों  को  कृषि  पर  बसाया  जा  सकता  है  ।  शेष

 मुख्यतया  लघु  व्यापार/व्यवसाय  और  आवास  के  लिए  ऋण  मंजूर  करके  गैर-कृषि  यवसायों

 में  बसाए  जाने  सम्भावना  है  ।

 जी  नहीं  ।  फिर  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  गठित  अन्त विभागीय  दल  ने  1965 में  प्रस्तुत

 अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  प्रथम  अवस्था
 के

 लक्ष्य  के  रूप  में  द्वीप  की  75,000  की  आबादी  को  दुगुना  1.  5

 लाख  करने
 का

 लक्ष्य  इसकी  सिफारिश  है  कि  द्वीपों  में  भावी  उपनिवेशन  कार्यक्रम में  न  केवल  भूतपूर्व

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  प्रवासियों  के  पुनर्वास  को  ही  रखा  जाए
 बल्कि  श्रीलंका

 से  लौटे
 प्रत्या वासियों

 भूतपूर्व  सैनिकों  आदि
 से

 अन्य  स्रोतों  से  आए  व्यक्तियों के  पुनर्वास  का  भी  लक्ष्य होना  चाहिए  ।

 इन  द्वीपों  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  प्रवासियों  के
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 परिवारों  को  पहले  ही  बसाया
 जा

 है  पुरानी  उपनिवेशन  योजना
 के

 अंतगर्त  पहलें  बसाए  गए  2,861  परिवार  शामिल  नहीं

 चालू  वर्ष  के  दौरान  और
 125

 परिवारों  को  भेजा  गया  है
 ।

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपों  में  पुनर्वास  योजनाओं  के
 गतिरोध

 के
 सामान्य

 कारण  पर्याप्त

 यातायात  सुविधाओं
 की

 कमी  और  उद्धार  किए  जाने  वाले  जंगली  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  लकड़ी  की  प्रयोग  के
 लिए  उचित  व्यवस्था की  कमी  है  ।  इस  दिशा  में  पुर्व  की  गई/की  जाने  वाली  प्रगति  तथा  पांचवी  पंचवर्षीय

 योजना  में  पुनर्वास  योजनाओं  के  लिए  आवश्यक  निधि  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूतपूर्व  पूर्वी
 पाकिस्तान से  आए  2,  200  परिवारों  को  अस्थायी  रूप  में  लिटिल  अण्डमान  द्वीप  में  बसाए  जाने  का  प्रस्ताव

 इनमे ंसे  2,000  परिवारों को  कृषि  और  200  परिवारों  को  लघु  व्यापार  में  बसाए  की  सम्भावना

 हैं  ।  कृषि  में  बसाए  जाने  वाले  परिवारों  को  कृषि  के  लिए  5  एकड़  उद्धार  की  हुई  भूमि  और  आवासीय  कमी

 के  लिए  1/3  एकड़  भूमि  अलाट  की  जाएगी  तथा  निर्धारित  दर  पर  अन्य  सहायता दी  जाएगी

 लघु  व्यापार  में  बसाए  जाने  वाले  परिवारों को  2/3  एकड़  आवासीय  भूमि  और  निर्धारित  दर  पर  व्यवसाय

 तथा  आवास  ऋण  दिए  जाते  हैं  ।

 नेहरू-लियाकत करार  1950  के  अधीन  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  प्रवासी उनके  द्वारा  वहां

 छोड़ी  गई  सम्पत्तियों  के  मालिकाना  अधिकार  रखते  हैं  और  वे  अपनी  इच्छानुसार  अपनी  सम्पत्तियों

 हस्तान्तरित या  निपटा  सकते  है  ।  उन्हें  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  था  ।

 कोयला  खानों  के  राष्टीय करण  क  बाद  कोयल  क  मूल्यों  में  विधि

 2771.  श्री  समर  गह  :  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 कोयला  खान  को  सरकार  द्वारा  अपने  नियंत्रण  में  लेने  के  बाद  में  से  (1)  उद्योगों  (ii)  रेलवे

 और
 (i
 iil)  घरेल  उपयोग  के  लिए

 सप्लाई किए  जाने  वाले  कोयले  के  दामों  में  कितनी-कितनी

 हुई  है
 ;
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 —

 वे  मूल्य  कम  करने  के  लिए  सरकार ने  क्या  कदम  उठाए हैं
 या  उठाने का  विचार

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  सुबोध  :  उद्योगों और  रेलवे  को  दिये

 जाने  वाले  कोयले  के  गोमुख  मूल्य  में  कोई  वृद्धि  नहीं
 की

 गई  है
 |

 किन्तु  घरेलू  उपभोग  के  सोफ्ट  कोक  के
 मामले में  1-  5-1972  से  अच्छी  किस्म  के  कोयले  का  गुरमुख  मूल्य  65  रूपये से  बढ़ाकर  72  रुपये  तथा

 सामान्य  कोयले  का  मूल्य  55  रुपये से  बढ़ाकर  60  रुपये  कर  दियां  गया  है  ।  मुग्धा  और  सालनपुर  कोयला

 क्षेत्र  के  सोंटा  कोक  के  48  रूपये और  55  रुपय  प्रतिटन  प्रचलित  मूल्य  को  1  1973 से  भारत

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  उसी  ग्रेट के  सोफ्ट  कोक  के  मूल्य  मर्थात उ  60  रुपये  प्रति
 टन  के  बराबर  कर

 fat  गया है  ।

 चूंकि  मजदूरी  म  गाई  भत्ता  आदि  के  कारण  देय  घन  में  वृद्धि  हुई  इसलिए

 इस  समय  कोयला  और  कोक  के  मूल्य  में  कमी  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 Filling  up  Reserved  Posts  for  Scheduled  Cast  Candidates  by  H.A.L.  and  B.E.L.

 2772.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya :  Will  the  Minister  of  Defence  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  orders  regarding  the  reservation  for  Scheduled  Casie  candidates  have
 ot  been  followéd  strictly  by  the  Hindustan  Aeronautics  Limited  and  Bharat  Electronics

 Limited  resulting  in  the  non-selection  of  many  qualified  persons;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  selecting  only  one  person  out  of  43  persons  inthe  Hin-
 dustan  Aeronautics  Limited  and  only  7  out  of  11  persons  in  the  Bharat  Electronics
 Limited  ?

 The  Minister  of  State
 (Defence

 Production)  in  the  Ministry  of  Defence

 (Shri  Vidya  Charan  Shukla) :  (a)  Both  Hindustan  Aeronautics  Lid.  and  Bharat
 Electronics  Limited  have  been  strictly  following  the  Government’s  directives  regarding
 reservations  and  other  concessions  to  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes.

 (b)  In  the  case  of  Hindustan  Aeronautics  Ltd.  the  reference  is  presumably  to  the
 selection  of  Management  Trainees  (Technical) and  Design  Trainees  in  1971.  Factually
 the  position  is  that  out  of49  Scheduled  Caste  candidates  called  for  test/interview,  only

 Eleven  more- 29  reported.  Out  of  them  one  was  selected,  in  the  first
 instance.

 candidates  who  were  rejected in  the  first  instance  were  selected in  घ  subsequent  intet-
 view  by  allowing  further  relaxation  in  the  standard  of  selection.  Thus,  a  totalof  12
 Scheduled  Caste  candiaates  were  selected  out  ofthe  29  Scheauled  Caste  candidates  who

 reported  for  test/interview.

 To  the  case  of  Bharat  Electronics  Ltd.,  the  reference  to  selectionof  7  out  of  11

 persons
 is  not  clear.  However,  during  the  period  1-1-72  to  31-10-73,  4  persons  for

 Class  I,  45  persons  for  Class  ॥ है|  and  638  persons  for  Class  III  posts  were  recryited
 from  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  candidates  in  this  Company.

 Unemployed  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  trained  by  Defence  Undertaking

 2773.  Shri’  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the  Minister  of  Defence  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  thousands  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  trained  by  the
 Defence  Undertakings  are  out  of  employment ;

 (b)  whether  the  Undertakings,  which  have  imparted  training  to  them,  have  been
 unable  to  absorb  them  ;

 s  and
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 (c)  if  so,  the  extent  to  which  Government’s  directives  to  this  eftect  have  been

 implemented  and  if  not
 implemented,

 the  reasons
 therefor?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the
 Ministry

 of  Defence
 (Shri  Vidya  Charan  Shukla) :  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 Reservation  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes in  Public  Sector  Defence
 Undertakings

 2774.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the  Minister  of  Defence  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  reservations  for  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  do  not
 exist  in  many  of  the  public  sector  defence  undertakings;

 (b)  whether  the  Ministry  of  Defence  have  drawn  the  attention  of  those
 undertakings to  this  fact  and

 (८)  ifso,  the  undertakings  which  have  fulfilled  the  reservation  obligations  ard  if  not,
 the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence

 (Shri  Vidya  Charan  Shukla) :  (a)  No,  Sir.  All  the  Defence  Public  Sector  Under-

 takings  are  making  reservations  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  recruit~

 méent/promotion
 to  various  posts  in  accordance  with  the  Government  directives  issued  to

 them  in  1970  and  10971

 (b)  Does  not  arise

 (c)  All  the  Defence  Public  Sector  Undertakings  are  complying  with  the  directive
 issued  to  them  on  this  subject.  In  cases  where  the  undertakings  fail  to  achieve  the

 prescribed  levels,  action  is  taken  by  them  to  make  up  the  deficiency  in  accordance
 with  these

 अंकटाड  क  पुनर्गठन  के  लिय  अर्जियां  सम्मेलन  की  भांग

 2775.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेडडी  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~

 और अल्जीयर्स  सम्मेलन  के  पुनर्गठन की  मांग  की

 ज़ोरदार  धारणा  हैं  कि  के  राष्ट्र  निर्णय  लेते  समय

 निरपेक्ष  देशों  को  विश्वास  में  नहीं

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सुरेन्द्र

 पाल
 :  और

 नहीं

 ।

 विकास  दशाब्द  की  य  तत  लक्ष लेकिन  सम्मेलन  में
 निगाल

 उपायों  पर  जल्दी  अमल  किए  जाने  पर  बल  दिया  गया  ।  इस  संदर्भ  में  यह
 ी

 at
 ,  रूप  में

 कि  विकासशील  देशों  में  यह  सामान्य  धारणा  हैं  कि  वार्ता  करने  वाले  निकाय  के
 अंकटाड  को  सुदृढ़  और  अधिक  प्रभावी  बनाया  जाना  चाहिये  |

 गुजरात  सरकार  प्रशिक्षण  कन्द  में  यदि  विधवाओं  को  शिक्षण

 2776.  श्री  प्रभु दास  पटल  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  के  केन्द्र  जुबली  काटेज  इन्डस्ट्रीज  ट्रेनिंग  इन्स्टीट्यूट

 में  भारत-पाकिस्तान  युद्ध
 के

 मृतक  सैनिकों  की  विधवाओं  तथा  आश्रितों  के  लिए  नई  प्रशिक्षण
 आरम्भ  की  गई  है  ;
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 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 कया  न्द्रीय  सरकार  ने  भी  योजना  के  क्रियान्वयन  में  राज्य  सरकार

 को

 सहायता देने  का  fara  किया  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  किस  सीमा  तक  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुई

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  :  बडौदा में  डायमंड
 खुजली  इन्डस्ट्रीज  ट्रेनिंग  इन्स्टीट्यूट  में  उपलब्ध  प्रशिक्षण

 [

 युद्ध  तथा  आश्रितों को

 भी  उपलब्ध  कर  दी  गई  गुजरात  सरकार  द्वारा  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  ऐसे

 बग  जो  संस्था  में  दाखिल  किए  जाते  फीस  की  छूट  देने  के  अतिरिक्त  50  रुपए

 प्रतिमास  का  वजीफा  भी  दे  दिया

 2.  गत  भारत-पाक में  गुजरात  से  10  सैनिक  मारे  गए  जिनमें  से  चार  विवाहित

 थे  ।  उनमें  से  हरेक  से  प्रशिक्षण  सहायता  आवश्यकता  पुछ  ली  गई  है  ।  क्योंकि  उनकों

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  बढ़ी  पेंशन  जिसके  अधीन  किसी  जवान  की  विधवा  उसके  मृत  पति

 द्वारा  लिए  गए  पुरे  वेतन  तथा  भत्ते  को  आजीवन  पात्र  और  एक  अफसर  की  पत्नी
 7  वर्ष  तंक  अथवा  अफसर  की  होने  वाली  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  तक  जो  भी  बाद  में

 उसके  पति  द्वारा  मृत्यू  के  समय  धारक  पद  की  परिलब्धियों  का  तीन  चौथाई  पेंशन

 पाने  की  पात्र  प्रथम  डिग्री  स्तर  तक  उनके  बच्चों  को  fee  तथा  राज्य  सरकार
 द्वारा  भूमि  के  रूप  में  पर्याप्त  सहायता  दी  गई  अतः  इन  परिवारों  में  से  किसी  ने  भी

 किसी  व्यवसाय  में  प्रशिक्षण  के  लिये  सहायता  की  इच्छा  व्यक्त  नहीं  की  हैं  ।

 गुजरात  के  भड़ौच  जिले  में  बाढ़ग्रस्त  भूमिहीन  श्षमिकों  को  सहायता

 2777.  शी  प्रभ दास पटेल  :  कया  श्रम  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उन्होंने  गुजरात  राज्य  सरकार  से  कहा  हैं  कि  वह  गुजरात  के
 भ भड़ौच  जिले  के

 बाढ़ग्रस्त  भूमिहीन  श्रमिकों  की  तत्काल  सहायता  ह

 उनका  मंत्रालय  उन्हें  किस  की  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रहा  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मारुति

 2778.  श्री  aa  लिमये  क्या  भारी  उपयोग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (  क्या  मारुति  लिमिटेड  ने  अहमदनगर  व्हीकल  डिपो  में  परीक्षण  के  लिये  अभी  तक
 नम ना-क  प्रस्तुत नहीं  की

 ा  2

 ge  ता  त र  ा  गावा  भगा  है  मार  राशी  कारन में  एक  नये  इंजन  का  विकास  किया  जा  रहा

 मूल  arena  की  अवधि  को  अब  तक  कितनी  बढाया  गया

 क्या  मंत्रालय  ने  तकनीकी  दल  मुख्यतया  मारुति  कार  के
 निर्माण

 के  बारे  में  जांच

 करने  और  gat  अन्य  यात्री  वाहनों  की  बिगड़ती  हुई  किस्म  की  दृष्टि
 से

 उनकी  यत्र  तत्र
 जांच  करने  हेत  किया  है  ;  और
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 Written:  Answers  Agrahayana  8,  1895  (Saka)
 -

 यदि  तो  समिति  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  करेगी
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  सरकार को

 तम  सूचना  के  अनुसार  अन्यरूप  के  गाड़ी  अनुसंधान  तथा  ,  के

 पास  20  1973  सक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 हाँ  लेकिन  अनुपयुक्तता  के  लिये  नहीं  बल्कि  विशिष्ट  तकनीकी

 और

 चालन  संबंधी लाभ  के

 को  तीन  बार  बढाया  गया

 ह  धी  क  द  3-70  ल  जागी  Ge  a  ee  dee  सो  safer
 ।  इसे  पिछली  बार  31  1973 तक  बढाया  गया

 )  सभी  पार्टियों  जिनको  कारों
 का

 निर्माण  करने  के  लिए  आशय-पत्न  दिए  गए  हैं
 जिसमें मे  ०  मारुति  लिमिटेड  शामिल  द्वारा  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  तकनीकी  दल  नियुक्त  किया  मया  fi  इस  दल  से  देश  में  बनाई  जा  रही  कारों  की

 किस्म  की  किसी  प्रकार  की  जांच  करने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  है  ।

 समिति से  कहा  गया  है  कि  वह  यथा  शीघ्र  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करे  ।  इसके

 लिए  निश्चित  तिथि  नियत  नहीं  की  गयी  है  |

 निर्माताओं  से  मोटर  गाड़ियो ंके
 नीचे

 क
 ढांचे  प्राप्त  करत  क  मामले  में  परिवहन  उपक्रमों  को

 पेशा  आन  वाली  कठिनाईयां

 2779.  भी  aa  लिमय े:  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  परिवहन  उपक्रम

 राज्य  तथा  नगर  उपक्रमों  निर्माताओं

 से  नारियों  के  नीचे

 के  ढ

 प्राप्त  करने  के  मामले  में  बहुत  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  हैं

 क्या  टाटा  के  ट्रक  15,000  से  20,000  रुपये  तक  के  प्रीमियम  पर  बेचे  जा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  निर्माता/वितरक  प्रीमियम  प्राप्त  करने

 के  उद्देश्य  से  अपने  कोटे  को  निजी  चालकों  को  बेचने  में  प्राथमिकता  देते  हैं
 और

 सरकारी
 उपक्रमों  के  क्र या देशों  पर  धीरे  कार्यवाही  करते  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  निर्माताओं  के  लिये  उदारतापूर्वक  अतिरिक्त
 मंजर  करने  तथा  समस्त  अतिरिक्त  उत्पादन  सरकारी  उपक्रमों  में  वितरण  करने

 के  लिये  लेने  का  है  ;  और  यदि  नहीं  तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  दलबीर  faz)

 चूंकि  सरकार  का  इस  समय  देश  में  वाणिज्यिक  गाड़ियों  की  बिक्री  तथा  वितरण

 f  मोई  निगलण  नहीं  हैं|  सरि  यह  संभव  है  हि  टाटा  की

 क

 लि गाता लों  दारा  गिया
 रित  से  अधिक  पर  बेची  जा  रही  फिर  सरकार  को  इसके  बारे

 में  सही  जानकारी  नहीं  है  ।

 नही ं।

 को  उनकी  उत्पादन  ae  निर्माण  के  लिए  सभी  संभव

 सहायता  दी  जा  रही  उनसे  प्राथमिकता
 के

 आधार  पर  सरकारी  उपक्रमों
 की

 आवश्यकताए
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 9  1973  लिखित  उत्तर
 -

 करने  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  wea  उत्पादन  कोਂ  50  प्रतिशत  निर्धारित  करने  के

 लिए  भी  कहा  गया  वे  वास्तव  में  ऐसा  कर  भी  सहे  सरकारी  उपक्रमों  के  बीच

 वितरण  करने  के  लिए  उत्पादन  के  किसी  भाग  की  मांग  करना  अनावश्यक  है  ।

 इजरायल क  साथ  युद्ध  में  अरब  देशों  को  भारत  द्वारा  दी  गई  सहायता

 2780.  भी  एम०  एस०  शिव स्वामी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हाल  में  अरब  देशों  ने  इजरायल  के  साथ  ae  में  भारत  से  कोई  सहायता
 2

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :
 और

 (a)

 हाल  को
 at

 इसराईली  के  भारत  प्रदेशों

 की  मुक्ति  के  लिए  अरबों  के  न्यायोचित  wed  का  सर्मन  किया  इस  समर्थन  में
 नयिक  और  राजनीतिक  समर्थन  तथा  चिकित्सा  भैषज  और  औषध  एवं  अन्य  सामग्री

 सहित  डाक्टरों  का  भेजना  भी  शामिल  है  ।  इस  प्रकार  की  सहायता  मिस्र  और  सीरिया
 को

 दी  गई  थी  ।

 इंडियन  ने  नल  ट्
 ड  यूनियन  कांग्रेस  का  हिन्द  मजदूर  सभा  कामिक  संघ  से  विलय

 2781.  भी  श्रीकिशन  मोदी :  क्या  श्रभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  का  हिन्द  मजदूर  सभा  कार्मिक
 a  विलय  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ?

 प्रत्येक  संगठन  अद्यतन  सत्यापित  सदस्यता  कितनी  है
 ?

 शम  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  बालगोविन्द  सरकार के  पास  कोई  सुचना

 नहीं

 31-12-68  को  सत्यांकित  सदस्यता  जो  fe  अन्तिम  निम्न  प्रकार  है

 द  नट  क  13,206,  152

 हिन्द  मजदूर  सभा  4,63,772

 खनिज  संसाधनों  का  पता  लगान  क  लिए  aaa  करन  की  नवीनतम  तकनीक  का  अपनाया  जाना

 2782  श्री  भागीरथ  भंवर  :  इस्पात  और  खान  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंग

 क्या  खनिज  संसाधनों  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  और  उनका  पता  लगाने
 की

 नवीनतम नीक  अपनाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोग  हेतु  विदेशों  से  कोई  सहयोग  मांगा  गया  है

 कवि
 हु

 दी  तातम्वर्यी  ्  गती

 का

 हैं  ate  मरें  परियोजना  के  अशात

 a

 से  क्षेत्र

 101



 Written  Answers  November  29,  1973.

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (at  सुखदेव  :  और  हां  ।

 1971  में  फ्रांसीसी  सरकार  के  संगठन  भूविज्ञान  एवं  खनन  अनुसंधान  ब्यूरो
 आर०  जी०  पेरिस  के  सहयोग  से  ag  यंत्री  विमानवाहक  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण

 का  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  मध्य  महाराष्ट्र
 और  मसूर  के  खास-खास  क्षेत्रों  का  कुल  मिलाकर

 80,000
 वर्ग

 किलोमीटर  भूभाग  सम्मिलित

 जिसमें  लगभग  1,43,000  लाइन  fro  मी०  की  उत्पादन  उड़ान  निहित  थी  ।  सर्वेक्षण

 पुरा  हो  चुका  है  तथा  भूमि  पर  अनुवर्ती  कार्य  जारी  है  ।

 इस्पात  के  उत्पादन  मं  गिरावट

 2783.  श्री  जगन्नाथ  fax  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  के  उत्पादन  में  काफी  गिरावट  आई

 यदि  at  इसके  कारण  ह  ;

 (5)

 कया  सरकार  का  rare  मांग  पूरी  करने  के  लिए

 और  अधिक

 इस्पात  का  आयात करने का

 (=)  चालू  बर्ग  के  दौरान  आयात  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और  कितनी  तिरेगी  सुदा लगी  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  कैलण्डर  वर्ष  1973

 रक  प्रथम  तिमाही  में  मुख्य  इस्पात  इस्पात  का  उत्पादन  पिछली  तिमाहियों

 के  उत्पादन  की  तुलना  में  अधिक  था  परन्तु  चालू  वित्त  वर्ष  अर्थात्‌  अप्रैल-अक्तूबर
 की

 अवधि
 में  33.6  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  तथा  24.6  लाख  टन  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  पिछले

 वित्त  वर्ष  की  इस  अवधि  की  तुलना  में  जिस  में  इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  34  लाख  टन
 तथा  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  26.1  लाख  टन  कम  था  ।

 चालू  वित्त  at  में  उत्पादन  में  कमी  आई  ।  कम  उत्पादन के  मुख्य  कारण

 हैं  बिजली  कमी  जिसका  राउरकेला  तथा  इस्पात  कारखानों  और  डिस्को  तथा

 इसको  के  उत्पादन  पर  सीधा  प्रभाव  बिजली  की  कमी  के  कारण  हुई  कोयल  की  अपर्याप्त

 भिलाई  तथा  राउरकेला  इस्पात  कारखानों  तथा  fest  और  इसको
 के

 उत्पादन  पर  प्रभाव  तथा  दुर्गापुर  में  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे  न  होना

 सितम्बर  1973  में  दुर्गापुर  इस्पात  के  मन  भट्टी  विभाग  के  ढलाई  घर  अनुभाग

 में  कामगारों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  से  25  दिन  के  लिए  समस्त  कारखाने  का  परिचालन

 ठप्प हो  गया  था  ।

 और  मांग  तथा  देशीय  उपलब्धि  के  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिय  वर्तमान

 आयात  नीति  में  आयात  की  पर्याप्त  व्यवस्था  gt  फिर  वास्तविक आयात  मुख्यत  -

 ट्रीय  मंडियों  में  आवश्यक  श्रेणियों  के  इस्पात  की  उपलब्धि  तथा  स्पर्धी  मूल्यों  पर  fade
 करता है  ।

 बोनस  समीक्षा  समिति  का  प्रतिवेदन

 2784.  भो  तस  ०७  एम०  बनर्जी  : yur  कपा  श्रम  मंत्री  जास
 TR  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  बोनस  समीक्षा  समिति  ने  अपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  दे  दिया  है
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 लिखित  उत्तर 8  1895  )

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  विभागीय  संचालित  उपक्रमों  सहित  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को

 नोल्स  देने  के  प्रश्न  पर  बिचार  किया  जाएगा  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ati  बालगोविन्द  :  और  जी  नहीं  ।

 यह  संभवनीय  है  कि  समिति  अपनी
 af

 t
 1973  के  अन्त  तक  प्रस्तुत

 करे  |

 इस  अवस्था  प्रश्न  नहीं  उठता |

 भारत  को  रूसी  गेहूं  देने  क  प्रस्ताव  पर  कुछ  अमरीकी  सेनेटरों  द्वारा  भारत  विरोधी  प्रचार

 2785.  भी  एस०  एम०  बनर्जी  :  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि
 क्या  उनका  ध्यान  3  1973  के  आफ  इण्डियाਂ

 में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  सोवियत  संघ  के  भारत  को

 हम

 क

 प्रस्ताव  पर
 इक

 अमरीका  सदरी  हारा  भारत  पिरो  शूट  लार  लिया  मसा

 द

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रचार  का  विरोध  किया  है  और  यदि  नहीं
 तो  क्यो ं?

 a
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सरकार  ने  यह  खबर

 देख ली  है  लेकिन  भारत  को  सोवियत  संघ  के  ag  दिये  जाने
 के

 बारे  में  अमरीकी  सेनेट
 सदस्यों  के  भारत-विरोध  प्रचार  का  उसे  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Shifting  of  Office  of  Khetri  Project  to  Calcutta

 2786,  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 state

 (a)  the  benefits  accruing  to  Geverameni  by  shifting  the  office  cf  Khetri  Proejet
 from  Jaipur  or  Khetri  to  Calcutta  ;

 (0)  whether  the  shifting  of  Khetri  Project  office  to  Calcutta  wi  result‘in  the  loss
 of  revenue  to  Rajasthan  by  way  of  Sales

 Tax
 and  Excise  duty  ;  and

 थि
 {c)  the  annual  rent  of  the  building  bired  by  Governmeat  in  Calcutca  for  accom-

 modating  the
 Khetri  Project  office.

 Sukhdev The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri
 Prasad)  :  (a)  The  office  of  Khetri  Copper  Project  has  not  been  shifted  from  Khetri,
 Rajsthao.  Only  tne  Head  Office  and  the  Registered  Office  ofthe  Hindustan  Copper
 Ltd.  have  been  shifted  to  Calcutta.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise,

 Progress  of  Scheme  of  Seven-Day  Week  in  Textile  Industry

 e  Wi i  e 2787.  Shri  M.  C.  Daga  11  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  results  of  the  new  scheme  of  ‘“7-Day  Week  in  Textile  Industryਂ  {introduced
 in  Bombay  in  July-August,  1973;  and
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 (b)  whether  this  scheme  is  going  to  be  introduced  in  the  textile  industries  in  other
 parts  of  the  country  also  or  has  been  limited  to  Bombay  only?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :

 (a)  It  is  too  early  to  assess  the  results  of  the  scheme.

 (b)  No  details  of  the
 scheme  have  been  worked  out  yet,  for  introduction  in  other

 areas.

 Implementation  of  Recommendation  of  Third  Conference  on  Safety  in  Mines

 2788.  Shri  M.C.Daga  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2669  on  the  gth  August,  1973  regarding  Third
 Conference  on  Safety  in  Mines  and  state

 (a)  whether  Government  propose  to  implement  the  recommendations  by  enacting
 laws  ;  and

 (b)  if'so,  the  time  by  which  the  laws  on  the  subject  would  be  enacted  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):
 (a)  and  (b)  The  implementation  of  some  of  the  recommendations c:’  the  Confe-
 rence  may  require  enactment  of  new  legislation  oramendment  of  the  existing  legislation.
 It  is  not  possible  to  specify  any  timelimit  at  present.

 एल्यूमिनियम  उद्योगों  का  विस्तार

 2789.  कुमारी  कमला  क्या  इस्पात  और  खाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  एल्यूमिनियम  के  एसे  कितने  और  कौन-कौन  से  उद्योग  हैं  जो  विस्तार  कार्यक्रम

 के  अंतरंग  हँ  ;

 यह  उद्योग  विस्तार  के  किस  ae  पूरा  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  और

 उनके  विस्तार
 के  लिये  कुल  कितनी  बिजली

 की
 आवश्यकता  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुखदेव  से  भारत  में

 ब्यान  ऐल्युमिनियम  संयंत्रों  के  उनकी  उत्पादन  अनुसूची  तथा  विस्तार  के  लिए  अपेक्षित

 बिजली  की  आवश्यकता  संबंधी  योजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 एल्यूमिनियम  उद्योग
 का  नाम  उद्योग  का  स्थान

 विस्तार  कार्य  क्रम

 1.  इंडिया  एल्यूमिनियम  कम्पनी  बेलगाम  )  20,000  टन  प्रतिवर्ष

 2.  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कम्पनी  निगम  रेगुकूट  60,000  टन  प्रतिवर्ष

 3.  मद्रास  ऐल्युमिनियम  कम्पनी  मैनपुर  15,  000
 टन  प्रतिबंध

 प्रति  1,000  टन  ऐल्युमिनियम  उत्पादन  धातु  स्तर  तक  के  लिए  बिजली  का  उपभोग  लगभग

 2.4  मेगावाट  है  ।

 60,000  टन  की  अतिरिक्त  अनुचित  क्षमता में  से  हिन्दुस्तान  ऐल्युमिनियम  निगम  35,000  टन

 से  15,000  टन  की  क्षमता  बिजली  की  कमी के
 कारण  बेकार  पड़ी  हैं  )  क्षमता  पहले

 ही  स्थापित  कर  चुका है  ।
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 29  1973  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 मद्रास  एल्यूमिनियम  कम्पनी  15,000  टन  की
 अतिरिकत  अनुज्ञप्त  क्षमता

 में  से  5,000  टन  की

 समता  पहले  ही  प्राप्त  कर  चुकी  है  ।

 आशा है
 कि  यदि  पर्याप्त  बिजली  सुलभ  हुई  तो  प्रत्याशित  क्षमताओं  के  आधार  1975-76

 में  पूरा  उत्पादन  होने  लगेगा  |

 पाकिस्तान  के  साथ  छुटपुट  लड़ाई  को  घटनाओं  में  मारे  गए  रक्षा  कमंचारी

 2790.  कु सारो  कमला  कुमारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  यूपी  करेंगे  किः

 अप्रेल  माह  के  पश्चात  वर्ष  1973  में  सीमा  क्षेत्रों  पर  पाकिस्तान  के  साथ  छुटपुट  लड़ाई

 की  घटना यों  में  हमार  कितने  रक्षा  कर्मचारी  मारे  गए  हैं  ;

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  चेतावनी  दी  है  और  मृतकों  के  लिए

 मुआवजा  मांगा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  से  अप्रैल  1973  से  नवम्बर  1973  तक

 पाकिस्तान  के  साथ  सीमा  घटनाओं में  दो  सैनिक  कार्मिकों  की  जाने  गई  ।  ऐसे  झगड़ों  में  भी  कार्मिक

 सारे  जाते  है  उनके  लिए  मुआवजा  मांगने
 की

 प्रथा  नहीं  है  ।  ऐसी  घटनाओं  के  स्थानीय  कमांडरों

 को  फ्लैग  बैठकों  के  माध्यम से  रोका  जाता  है  ।

 भारत  को  सशस्त्र  सेनाओं  को  सशक्त  बतान  के  fax  कार्यवाही

 2791.  भी  नरसिंह  नारायण  पांडे  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गत  युद्ध  के  पश्चात  इन  दिनों  पाकिस्तान  की  रक्षा  संबंधी  तैयारी  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  सेनाओं  को  सशक्त  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  के  ध्यान  पाकिस्तान  का  प्रधान  मंत्री के  उस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया

 गया  है  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  भारत  अपनी  सशस्त्र  सेनाओं  को  बढ़ा  रहा  है

 जब  कि  तथा  कुछ  और  ही  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  पाकिस्तान  की  तैयारियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 हमारे  रक्षाਂ  प्रबंधों  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 और  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  नेताओं  द्वारा  दिए  गये  वक्तव्य  साफतौर  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  विचार  को  भ्रम  में  डालने  के  लिए  दिए  जाते  हैं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 राजस्थान  और  अन्य  उत्तरी  राज्यों  में  टिड्डी  रल  के  आक्रमण  के  बार  में  दी  गई  कथित  चेतावनी

 Minister Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhunu)  :  Sir,  I  call  the  attention  of  the
 of  Agriculture  tothe  following  matter  of  urgent  public  importance  and I  request  that
 he  may  make  a  statement  thereon

 warning  issutd  regarding  locust  invasion  in  Rajasthan  and  other

 northern  states  and  measures  proposed  to  c  L1lOVUSA
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  November  29,  1973
 Urgent  Public  Importance

 eee

 कृषि  मंत्री

 संगरोध  त
 फखरुद्दीन  अली  :  1973  के  पहले  पखवाड़े  में

 था
 संचयन  निदेशालय

 के  अधीन  टिड्डी  चेतावनी  संगठन
 के

 चोरियों  ने  राजर  थान  के  शा  मोहनगढ़  तथा  जैसलमेर  जिले  के  न  चना  क्षेत्रों  में  कई  टिड्डी
 दल  aq  ।  इन  टिड्डी  द  लों  पर  काबू  पाने  के  लिए  तत्काल  व्यवस्था  कर  दी  गई  थी  ।
 1973  के  दूसरे  में  उसी  क्त्र  में  पीली  टिड्डियों  के  चार  किलोमीटर  लम्बे  और  तीन

 किलोमीटर  चौडे  एक  झुंड  तथा  नई  बड़ी  गुलाबी  टिड्डियों  के  दो  झंडों  का  पता  लगा  था  ।  इन
 टिड्डियों  के  नि  यात्रा  के  लिये  उनके  रुकने  के  तीन  स्थानों  पर  नियन्त्रण  कार्यों  की  व्यवस्था  की
 गई  थी  ।  सारे  प्रभावित  इलाके  को  क्षेत्रों  तबा  उप-क्षेत्रों  में  बांटा  गया  है  और  टिड्डी  चेतावनी
 कर्मचारी  इन  क्षेत्रों  की  सावधानीपूर्वक  सर्वेक्षण  कर  रहे  है  ।  इस  क्षत्र  के  कई  स्थानों  में  टिड्डियों
 के  छोटे-छोटे  झुंड  तथा  नई

 बड़ी  टिड्डियों  के
 जमा  होने  का  पता  चला  था  ।  सुखे  ato  एच०  ato

 10  प्रतिशत  तथा  घोल  के  *एुक्जास्ट  नाज़िल  स्प्रेयरਂ  से  छिड़काव  करके  इन्हें  नष्ट  किया

 जा  रहा  कृषि  विमानन  निदेशालय  के  दो  व्यापक  विमानों  ने  21  1973  को  इस
 क्षत्र  कीਂ  निगरानी  का  काम  श  रू  किया  ।  रसायनिक  दवाओं  के  हवा  ई  छिड़काव  का  काम  तेजी  से  चल

 रहा है
 छ

 ।
 अब

 तक  जितने  भी  टिड्डी  दलों  का  पता  चला  है  उन  पर  रसायनिक  दवाओं के  तुरन्त
 दवाई  पि  डकार  से  कारगर  ढँग  से  काबू  पा  लिया  गया  है  ।

 यह  सुचना  मिली  है  कि  कई  टिड्डी  दल  सीमा  पर  पाकिस्तान  में  मौजूद
 खाद्य  तथा

 कुकी  संगठन  के  ज़रिए  यह  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  पाकिस्तान  के  प्राधिकारी  उसे  पर  भूमि  से  तथा
 सीमा  नों  के  जरिए  नियन्त्रण  करने  की  व्यवस्था  कर  रहे  हूँ  ।  आमतौर  पर  टिड्डी  दल  नवम्बर  के
 अन्त

 में  पाकिस्तान-ईरान  सीमा  पर  मकरान  रेगिस्तान  की  ओर  पश्चिम  में  चले  जाते  लेकिन

 पाकिस्तान  में  उन  के  देर  से  बच्चे  देने  के  कारण  कुछ  fefs  क्यों  के  भारत  में  प्रवेश  करने  की  सम्भावना

 दू  ।  उस  स्थिति  में  हो  सकता  है  कि  कुछ  टिड्डी  दल  आगामी  दिसम्बर  और  जनवरी  के  महीनों
 में  भारत  के  उत्तरी  राज्यों  में  हम  ला  राजस्थान  के  साथ  लगने  वाले  जसे  कि

 मध्य  प्रदेश  ,  और  उत्तर  प्रदेश  को  यह  चेतावनी  दी  गई  है  कि वे  टिड्डी  नियन्त्रण  के  उपाय
 बनने  के  लिये  तयार  रहें  ।

 Shri  Shivnath  Singh  :  The  entire  farmer  community  of  Rajasthan  feels  that
 once  locust  swarms  invade,  they  will  definitely  destroy  the  crops.  The  measures  taken  to
 face  the  locust  menace  are  hardly  satisfactory.  The  pesticides  and  insecticides  have
 proved  ineffective.  There  is  no  use  of  arranging  pesticides  after  the  event.  Last  time,
 the  entire  crop  was  destroyed  in  the  month  of  Kartika.  The  state  Goveinment  does
 not  take  the  locust  menace  seriously.  The  areas  between  Indian  and  Pakistani  borders
 near  Rajasthan  are  locust  infested  and  effective  steps  should  be  taken  (0-  destroy  them
 there  and  then.  I  would  like  to  know  the  assistance  taken  from  International  Agricul-
 tural  Organisation  to  face  this  menace?  Have  they  been  informed  about  this?  May I
 Know  whether  it  is  afact  that  a  meeting  of  the  aforesaid  Organisation  is  likely  to  be
 held  on  5th  Decembsr?  It  has  been  admitted  that  locust  swarms  were  seen.  In  this
 Connection,  I  would  like  to  know  the  quantity  of  B.H.C.  powder  required  if  these  locust
 ay  eggs  and  details  of  arrangements  made  to  destroy  them?  It  has  been  stated  that

 this  area  has  been  divided  into  zones  and  sub-zones.  would  like  to  know  the  officer
 to  whom  these  Zones  have  been  entrusted?  There  willbe  no  use  of  entrusting  this  work
 to  any  officer  below  the  rank  of  Collector.  The  hon’ble  Minister  has  said  that  Pakistan
 has  also  taken  steps  to  destroy  locust  swarms.  would  like  to  know  whether  heis  aware
 of  the  measures  adopted  by  them  to  face  the  menace?

 श्री  फब्नसद्दीन  चलो  अहमद  :  सर्वप्रथम  में  यह  बताना  चाहुंगा  कि  यह  कहना  गलत  है  कि

 नवम्बर  के  अन्त  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  ।  हमने  अक्तूबर  के  पहले  पखवाड़े  और  फिर

 दसरे  पखवाड़े  मे  भी  कार्यवाही  की  थी  और  इस  कार्यवाही  के  बाद  हमे  पता  चला  कि  जो  टिड्डी  दल

 हमारी  सीमा  पर  दिखाई  देता  उस  पर  पूरा  काबू  पा  लिया  गया  है  और  अब  कोई

 खतरा  नहीं  है  ।
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 8  1895  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  की  और  ध्यान  दिलाना

 फिर  हमने  उन  क्षेत्रों  में  अवश्यक  कार्यवाही  करके  ही  संतोष  नहीं  कर  हमने  सर्वेक्षण

 भी  किया  है  कि  क्या  हमारे  देश  में  टिड्डी  दल के  आने  की  कोई  सम्भावना है  ।  इस  प्रयोजन  के

 लिये  दो  टोह  लेने  वाले  विमान  21  नवम्बर  से  उड़ान  करते  रहे  ह  और  इस  कार्यवाही  के

 स्वरूप  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  हुई  तो  वह  अवश्य  की  जायेंगी  उन
 पर

 नियंत्रण  किया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  टिड्डी  दल  और  कीटों
 के

 आक्रमण  की  मुकाबला  करने  के  लिये  हमार  पास  पर्याप्त  मात्ना में  डीलड्रिन  है  ।  टिड्डी  दल  द्वारा

 आक्रमण  किये  जाने  वाले  क्षत्रों  को  दो  भागों  में  बांट  दिया  गया  है  ।  अनुसूचित  मरूस्थल  क्षेत्र  अं

 कृषि-क्षेत्र  ।  जहां  तक  अनुसूचित  मरुस्थल  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  वहां  केन्द्रीय  सरकार  कायें वाही  करके

 टिड्डी  दल  पर  काबू  पायेगी  |  अतः  उसकी  पुरी  जिम्मेदारी
 हमारे  पर  है  |

 जहां  तक  भारत  और  पाकिस्तान  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  टिड्डी  दल  होने  का  सम्बन्ध

 राष्ट्रीय  संगठन  की  सहायता  से  हमारे  और  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  रोम  में  एक  बैठक

 होने  वाली  है  और  मुझे  आशा  है  कि  इस  बैठक  के  परिणामस्वरूप  उस  क्षेत्र  में  भी  कारगर
 कार्यवाही

 कीਂ  जा  सकेगी  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  बहुत  सके  अब  तक  कोई  क्षति

 नहीं  हुई  है  क्योंकि  टिड्डी  ga  मरुस्थल  में  दिखाई  देता  था  वह  कृषि  क्षेत्र  में  नहीं  पहुंच
 कोई  क्षति  नहीं  हुई  ।

 at  शिवनाथ  सिह  da  विशिष्ट  प्रशन  पूछा  था  कि  ज Na  सौर  vasa | हि  जवार  ASNT
 में

 विभाजित  क्षेत्रों  को

 किस  दर्ज  के  अधिका  रियों  को  सौंपा  गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय
 सदस्य  नियमों  के  अनुसार  केवल  एक  प्रशन  पूछ  सकते

 हैँ
 और

 उसी में  सब  बातें  आ  जानी  चाहिये  ।

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  म  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहुंगा  कि  राजस्थानी  के
 क्षेत्र  को

 चार  सालो ंमें  और  फिर  उन्हें  10  जोनों  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  10  जोनों  में  30-40

 बाहरी  चौकियां  हू  ।  वे  अवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सी०  Wo  चन्द्रप्पंन  :  एसा  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  टिड्डी  दल  के

 खतर  का  कम  अनुमान  लगाया  है  ।  यदि  टिड्डी  दल  का  कोई  आक्रमण  नहीं  होता  तब  भी  प्रति

 वर्ष  हमारे देश  में  1,000  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  फसल  बरबाद  हो  जाती  है  ।  फिर  टिड्डी  दल  के

 आक्रमण  से  स्थिति  और  भी  खतरनाक  हो  जायेगी  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  कीटनाशी  औषधियों

 का  प्रयोग  कम  किया  जाता  है  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आई  कि  भारत  पाकिस्तान  के  साथ

 सीधे  बातचीत  क्यों  नहीं  कर  लेता  ताकि  दोनों  देशों  के  इस  कल्लू  का  मुकाबला  किया  जा  सके  ?

 युद्ध के  बाद  बाढ़  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  भी  दोनों  देशों  ने  संयुक्त  रूप  से

 नाही  की  थी  ।

 श्री  MARCA Ast AeA : अली  अहमद  :  यह  कहना  अनुचित  है  कि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई
 ।  टिड्डी

 दल  के  आक्रमण  के  बारे  में  हमारा  अपनां  संगठन  ही  सब  जानकारी  देता  है  ।  वर्ष  1968  के  बाद

 टिड्डी  दल  का  कोई  आक्रमण  नहीं  हुआ  और  हम  पूरी  तरह  सके  हैं  ।  जहां  कहीं  भी  उनक

 आक्रमण  की  सम्भावना  दिखाई  देती  है  वहां  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  हमें  पता  चला  है  कि

 पाकिस्तान  भी  अपनी  ओर  आवश्यक  कार्यवाही  केर  रहा  है  ।  इसी  बात  को  सुनिश्चित  करने  के

 हम  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  करने  जा  रहे हैं  |  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हुं  कि

 टिड्डी  दल  के  हमारे  क्षेत्र  में  आने  का  कोई  खतरा  नहीं  है
 ।
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 Shri  B.  S.  Bhaara  (Bhatinda)  :  It  has-bsen  published.  in.  the  newspapers  that
 ‘locust  swarms  are  active  on  the  Pakistan  side  and  they  can  cross  to  our  side.  ह 6 ल  they
 day  ec  ry >  इक  it  will  cause  havoc  and  there  willbe  damage  of  crops  ona  large  scale.  May

 I  know  the  steps  taken  to  prevent  them?

 Shri  A.  Ahmed  ;  It  will  qe  observed  from  the  statement  that  locust  swarms
 were  sesn  in  the  desert  area  and  we  have  taken  all  possible  measures  to  destroy  them.
 But  we  have  to  be  vigilant  and  if  they  are  seen  by  somebody,  he  should  inform  us
 and  Governm:nt  should  also  take  steps  to  prevent  them.  Itis  understood  that  Pakistan  is
 also  using  p2sticides  to  face  the  m2nace  of  locusts.  International  Organisation,  our
 Ceatral  O-ganisation  and  Pakistan’s  Organisation  are  quite  vigilant  and  want  to  pre-
 vent  them.

 हरियाणा  में  हरिजनों  की  गिरफ्तारी  कें  बारें  में

 RE.  ARREST  OF  HARIJANS  IN  HARYANA

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Yesterday  three  thousand  Hariyans  of

 Haryaiaa  were  accosted.  The  agitation  is  going  on  for  the  last  94  days  and  fifteen
 thoastids  pr39a3  Gave  छिटकता  arecesied  so  far.  evicted Tiacy  claim  that  they  have  92010
 from  the  land  »2:anied  by  them.  Waen  orders  are  not  bsing  complied  with,
 wail  cia  1.0  d>  exczat  d>noastrating  before  Parliament?

 Mc.  Speaker  [had  asked  the  hon’ble  Minister  to  makea  statement,  inspite  of
 ‘the  fact  that  itis  a  State  matter.  He  will  make  a  statement.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  Central  Government has  special  responsibility
 ‘with  regard  to  the  states  under  the  constitution.

 Me.  Speaker  This  issue  can  be  discussed  during  the  discussion  on  the  Report
 ‘which  is  likely  to  come  efore  the:  House  soon.

 ee

 सभा-पटेल  पर  ta  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 नौसेना  औपचारिकता  सेवा  की  दत  और  प्रकोण  1973

 रक्षा  सोनाली  में  उपमंत्री  जे०  बी०  :
 मैं  नौसेना  1957  की  धारा

 185%  नौसेना  सेवा  की  शर्तें  और  प्रकीर्ण

 1973  तथा  अंग्रेज़ी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक
 15  1973  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  244

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।  में

 ० प्य्ख  गये  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5837/ 7  34

 भारी  वियत  उद्योग  की  विकास  qfrag  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  मैं  उद्योग  और

 1951  की  धारा  की
 उपधारा  (4)  के  ard  विद्युत  उद्योग की  विकास

 के  वर्ष  1972-73  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  अंग्रेज़ी  की  एक  प्रति सभा
 पर  रखता  हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एलर्जी  5838/73]
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 फैशन  )  1970  आदि
 सम्बन्धी  अधिशुचवाएं

 और  बस्तर  शिला  ह
 pins  बैलाडिला  लोह

 अयस्क  परियोजना  में  हुई  घातक  शुघंटना  सम्बधी  प्रतिवेदन  आदि

 शम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  में  निम्न  लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 (1)  शिक्षा  1961  की  धारा  37  की  उप-घारा  (3)  के  अन्तर्गत

 1970  तथा  wat  एक  प्रति

 जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  9  1971  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०

 61  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 sae
 उपयु  क्त  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब के  कारणों  का  एक

 हिन्दी  तथा  अंग्रेज़ी  ।  में  we  गय  ।  देखिये  संख्या

 नि  5839/73]

 (2)  कोयला  खान  भविष्य  कुटुम्ब  पेंशन  और  बोनस
 1948  की

 धारा
 क

 के  अन्तगंत  कोयला  खान  कुटुम्ब  पेंशन
 1973

 तथा  अंग्रेज़ी
 की

 एक  जो  भारत  के
 राजपत्न

 दिनांक
 22

 सितम्बर
 1973 में  संख्या  ato  ato  नि०  1042

 में  प्रकाशित  हुई  में

 रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एलर्जी
 ०  5840/73]

 (3)  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  कुटुम्ब  पेंशन  निधि

 1952 की  धारा  १

 की  उपधारा

 1973
 (2)  के  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 तथा  अंग्रेज़ी  की  एक  जो  भारत  के  राजपत्न दिनांक
 1973  में  अधि 6  संख्या  सां०  सा०  नि०  1117  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 प्रिंथालय में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  5841/73]

 (4)  बस्तर  जिला  प्रदेश  में  बैलाडिला  लोह  अयस्क  परियोजना  में  8  फरवरी
 1973

 को  हुई  घातक  दुर्घटना  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेज़ी  की
 एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संद्या  एल०टी०  5842/73]

 (5)  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  के
 वर्ष

 1971-72
 के

 क्रियाकलापों

 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  में  |  में  रखे  गये  देखिए  संध्या  एल०  टी ०

 5843/73],
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 Motions  Re.  Sixth  Report  of  November  29,  1973
 the  Committee  on  Privileges

 राज्य  सभा  स  सजदा

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सहा-सचिव :  मुझे  राज्य  सभा  के  महा-सचिव  स ेप्राप्त  निम्नलिखित  संदेश की  देनी

 है  राज्य  सभा  27  1973  की  अपनी  बैठक  में  अधिवक्ता
 1973  में  15  1973  को  लोक  सभा  दवारा  किये  गये  संशोधनों  से  सहमत  हो

 गई  हैं

 a  बन  णणणाायगागाणान

 नियम  377  के  अन्तगंत  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 राजनीतिक  कैदियों  क  साथ  कथित  दुर्व्यवहार

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  मैं  सरकार का  ध्यान

 बन्दियों के  साथ  जेल  में  किये  जाने  वाले  व्यवहार  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हाल

 ही  में  मिदनापुर जेल  में
 100  बन्दियों

 ने
 राजनीतिक

 दर्जा  प्राप्त  करने  की  मांग  के  समर्थन

 में  भूख  हड़ताल  की  थी
 |

 आन्ड्  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  में  भी  इस  प्रकार की  अनेक

 घटनाएं हो  रही  हैं
 ।

 कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  हम  बहुत-सी
 घटनाओं पर  चर्चा

 करने  से  वंचित  जाते  हैं  ।  मुझे  पश्चिम  बंगाल  की  जेल  में  बन्द

 लड़कों के  मातापिता  से  अनेक पत्न  मिले  जिनमें  उन्होंने  लिखा  है  कि  उनके  साथ  इतनी

 बेरहमी  सलूक  किया  जाता  कि
 वे

 आत्महत्या  करने  के  लिये  मजबूर  हो  जायेंगे
 |

 आन्तरिक

 सुरक्षा  बनायें
 रखना  अधिनियम  तथा

 अन्य  प्रकार
 के  कानूनों  को  लागू  जल  में  भूख  हड़ताल

 करने  वालों  के  साथ  बुरा  व्यवहार  करना  लोकतंत्र
 की

 संकल्पना  विरुद्ध  यह  स्थिति  तब  है
 जब  प्रधान  मंत्री  ने  1  1972  को  आधार  पश्चिम  पंजाब

 और  के  मुख्य  मंत्रियों  को  एक  पत्न  परिचालित  किया  था  कि  नक्सलवादी  और  सम्बद्ध

 विधियों  में  अं  तगर  स्त  व्यक्तियों  के  साथ  मानवीय  व्यवहार  करने  से  ही  उग्रवादियों  के  पुनः
 प्रकोप

 को  रोका  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  इस  पत्न  का  उल्लेख  14  नवम्बर  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या
 492 के  उत्तर  में  किया  था ।

 प्रशासन  की  ज्यादतियों  को  रोकने  के  लिये  प्रधान  मंत्री  के  प्रयास  के  बावजूद  ये  बड़े  पैमाने

 पर  हो  रही  इस  समस्या  के  बारे  में  संबंधित  मंत्री  की  ओर  से  यहां  सभा  में  एक  वक्तव्य

 दिया  जाना  चाहिये और  मैं
 निवेदन

 करूंगा  कि  राज्यों  के  कार्य  क्षेत्र  संबंधी  इस  महत्वपूर्ण
 मामले

 पर  इस  सभा  में  चर्चा  का  अवसर  उपलब्ध  होना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  {Ho  बनर्जी  :  लोको  कमेंचारियों  के  साथ  अन्तिम  रूप  से  बातचीत  चल  रही  है  ।

 रेल  मंत्री  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें
 ।

 बातचीत  को  भंग  कराने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  तथा

 उधर  वे  लोग  भी  हड़ताल  की  तैयारी  कर  रहे  हैं  ।

 विशेषाधिकार  समिति के के  छठें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTIONS.  RE.  SIXTH  REPORT  OF  THE  COMMITTEE  ON  PRIVILEGES

 छा अध सव  हेनरी  आस्टिन  )  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं

 कि  यह  सभा  विशेषाधिकार  समिति  के

 छठ  प्रतिवेदन पर  ज  15  1973  को  सभा में  प्रस्तुत  किया  विचार  करती  है  यप
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 विशेषाधिकार  समिति  के 8  1895  )
 छठें  प्रतिवेदन  के  बार  में  प्रस्ताव

 ———

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रत  यह  है  यह  सभा  विशेषाधिकार समिति  के  छठे  प्रतिवेदन  पर  जौ

 15  1973 को  सभा  में  प्रस्तुत किया  गया  विचार करती  हे  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted.

 डा०  हेनरी  आस्टिन  :
 द. म  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 यह  सभा  विशेषाधिकार  समिति के  छठे  प्रतिवेदन  जो  15  1973  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  और  संकल्प  करती  है  कि  लोक  सभा  द्वारा
 2

 दिसम्बर

 1970  को  स्वीकार  किये  गये  संकल्प  के  निम्नलिखित  भाग
 को  हदूद  किया  जाये

 सभा  यह
 भी

 सिफारिश  करती  है  कि  अपराध  की  गंभीरता  को
 ध्यान

 में

 सरकार  श्री  एस०  सी०  मुखर्जी  को  विधि  के  अधीन  अधिकतम  दंड  दे  और  इस

 बारे  में  इस  सभा  को  प्रतिवेदन  उ, 11 क

 यह  प्रतिवेदन  सभा  द्वारा  2  1970
 को

 पारित  संकल्प  के  दूसरे  भाग
 की

 क्रियान्विति

 a  किये  जाने के  बारे  में  जिसमें  की  एस०  सी०  मुकर्जी  को  लोक  लेखा  समिति  को

 करने के  अपराध  में  सरकार  द्वारा  दण्ड  किया  जाना  था  ।  इस  संबंध  में  श्री  na  लिमये  7

 25  1973  को  यहां  सभा  A  मामला  उठाया  और  सरकार  की  ओर  से  स्वर्गीय  श्री

 मोहन  गलम  ने  स्पष्टीकरण  दिया  था
 तथा  इस  संकल्प  के  दुसरे  भाग  की  क्रियान्विति  के

 संबंध में  कानूनी  अड़चनें  बताई  थीं  ।  फिर  11  1973
 को  श्री  के०  रघुरामैया  ने  प्रस्ताव  रखा

 कि इस  मामले  को  पुनः  विशेषाधिकार  समिति  को  भेज  दिया  जाये  ।  और  ag  छठा
 प्रतिवेदन  इसी

 के  बारे  में  पेश  न्

 श्री मघ  लिमये
 :

 मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 इस  प्रस्ताव के  अन्त  में  यह  जोड़  दिया

 यह  सभा  आगे  संकल्प  करती
 है

 कि  उक्त  श्री  एस०  सी०  मुखर्जी  को  गिरफ्तार

 करके  तीन  1973  को  प्रातः  11  बजे  से  सभा
 के  विजित  होते  तक  लोक  सभा  के

 सिक्यूरिटी  गाड  की  अभिरक्षा  में  रखा  जाये  क्योंकि  उन्होंने  जानबूझकर  गलत  बयाती  की

 लोक  लेखा  समिति  के  सामने  गलत  साक्ष्य  दिया है  पप
 है

 Sir,  the  sscond  part  of  the  Resolution  which  we  had  unanimously  passed  here

 has  not  9250  implemented  on  th  plea  that  under  the  laws  an  accused  cannot  be  punished

 until  he  is  given  adequate  oppor  tunity  to  defend  himself  and  also  to  go  through  the

 relevent  records.  This  officer  wan  ted  to  go  through  certain  important  documents

 of  the  P.A.G.  which  was  not  felt  desirable  by  the  hon.  Speaker,  since,  according  to  him,
 would  have  amounted  toa  bad  precedent.  That  is  why  this  difficulty  had  arisen  and  the

 matter  had  to  be  referred  to  the  Privileges  again.

 Now  would  like  to  point  out  three  things:  Firstly, the  scheme  of  steel  barter  was

 full  of  faults  and  proved  very  unsuccessful  as  wellas  harmful.  Government  did  not  learn

 any  lesson  from  itand  only  recently  a  bungling  of  about  3  crores  of  rupees  has  been  done  in

 so  that
 the  stainless  steell  barter  deal.  Let  us  have  a  revised  and  wise  policy  in  this  matter

 such  things  do  not  recur.
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 Motions  Re.  Sixth  Re  rt  of
 Agrahayana  8,  1995  {Saka}

 the  Committee  on  Privileges

 {Shri  Madha  Limaye]

 Secondly,  the  P.A.C.  of  this  House  held  that  officer  guilty  and  none  in  the  House

 opposed  that  conclusion  ofthe  P.A.C.  which  proved  thatthe  House  was  unanimous  and.
 was  of  the  opinion  that  Shri  S.C.  Mukherji  was  guilty  ofmisleading the  P.A.C.  He  was:
 not  a  small  but  really  a  big  officer  i.e.  Deputy  Steel-  Controller.  We  do  not  hesitate
 to  give  punishment  even  to  poor  Harijan  boys  for  throwing  pamphlets  in  the  House
 out  of  their  sense  of  grave  concern  over  gruesome  atrocities  being  perpetrated  upon.
 them  and  their  brethren  including  ladies.  fdonotsay  that  a  guilty  person  should  not.
 be  punished,  but  my  purpose  here  is  to  compare  the  magnitude  of  the  crimes.  But.
 tht  Committee  nas  now  decided  not  totake  any  action  against  tnis  officer  which  to.

 my  mind  amounts  to  ignoring  such  a  serious  crime  by  a  very  senior  officer.  I,  therefore,
 totally  disagree  with  the  recommendation  cf  the  Committee  on  Privileges  and  urge
 that  ShriS.  C.  Mukherjee  be  detained  in  the  custody  of  Lok  Sabha  Security  Guard  from.
 11  a-m.till  the  rising  of  the  House  on  3rd  December,  1973.

 As  regards  barter  deals,  I  would  once  again  impress  upon  the  Government  that
 this  scandalous  procedure  should  be  done  away  with.

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  जसा  कि  श्री मधु  लिमय ने  उद्धत  किया  कि  सभा  में  परचे

 फकने  वाल कु
 छ  हरिजन  लड़कों  को  सभा द्वारा  दण्डित  किया  तो  में  उनसे  सहमत  हं  कि  हम

 संसद  सदस्यों  को  इतना  नामक  नहों  होना  चाहिये  ।  परंतु  इतना  ध्यान
 तो  रखना  ही  होता  है

 कि  यदि  आज  परचे  फेंक  जा  सकत ह  तो  कल  पत्थर  या  बम  भी  फेंक  जा  सकते  हँ  ।
 विचार  से  तो  संसद-सदस्य  को  भी  एक  सामान्य  आदमी  के  सामने  ही  विशेषाधिकार  प्राप्त  होने

 बा  हिय  ।

 सभा  को  मालूम  ही  है  कि  इस  तरह  के  मामलों  में  अनेक  व्यक्ति  दोषी  पाये  जाते  हैँ

 faa  में  sty  TATA  पांचू  भी  थे  जोकि  आजकल  राज्यपाल  है  ।  श्री  बाम  के  विरुद्ध  भी  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई थी  ।  इसी  भांति  श्री  बूकालिंगम  को  भी  सेवानिवृति  के  कोई
 GVP

 दिये  छोड़  दिया  था  और  अब  ag
 मौज

 से
 एक  धनिक  बस्ती  में  रह  रहे  है  ।;

 केवल  श्री  एस०  सी०  मुकर्जी  को  ही इस  सभा  ने  यहां  बुलाकर  डांट  बताई  थी  और  सरकार  से

 अनुरोध  किया  था  कि  उन्हें  कानून  के  अधीन  अधिकतम  दण्ड  दे  ।  इस  संबंध  में  महान्यायवादीਂ  से

 भी  सलाह  की  गई  थी  ।  कानून  के  विभिन्न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  निष्कर्ष

 निकला  किश्नी  मुखर्जी  को  किसी  प्रकार  का  कोई  दण्ड  नहीं  दिया  सकता  ।  स्वयं  स्वर्गीय  श्री

 मोहन  कुमार  मंगलम  जो  कि  मंत्री  होने  के  साथ  साथ  एक  कुशल  वकील  भी  थे  वे  भी  निष्कर्ष

 निकाला  किसी  मुखर्जी  को  कानून  के  अधीन  दण्डित  नहीं  किया  सकता  ।  यह  मामला

 दो  बारा  विशेषाधिकार  समिति  के  पास  भजा  गया  जहां  इसपर  फिर  से  विस्तार  से  विचार  किया

 गया  ।  समिति  ने  भी  गंभीरतापूर्वक  विचार  करके  यहीं  परिणाम  निकाला  कि  श्री  मुखर्जी  को  दण्ड

 देना  संभव  नहीं  है  और  इसीलिये  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  सभा दारा  पारित  संकल्प  के

 दूसरे  भाग  को  रद  कर  दिया  जाये  ॥

 अब  हमें इस  बात  में  न  पड़कर  कि  ae  मुखर्जी  या  बनर्जी  हूं  या  अन्य  कौन  हमें

 विशेषाधिकार  समिति  के  निर्णय  से  सहमत  होना  चाहिये  |  श्री  मोहन  कुमार  ने  स्वयं  इस

 ara  की  ईमानदारी  की  जांच  की  थी  और  उन्हें  वि लू कुल  ईमानदार  पाया  था  ।  संभव  है  की

 मुखर्जी  ने  अपने  उच्चअधिका
 रियों

 को  खुश  रखने  के  लिये  समिति  को  गुमराह  करने  का  दुस्साहस
 किया  हो  ।  साथ  ही  यदि  माननीय  सदस्य  यह  समझे  कि  श्री  मुखर्जी  को  दण्डित  करने  से  देश  के

 नौकरशाही  का  सुधार  हो  सकता  है  तो  यह  उनका  भ्रम  होगा

 मेरा  अनुरोध  है  कि  विशेषाधिकार  समिति  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया

 शौर  श्री  मधु  लिमये  अपना  संशोधन  वापस  ले  लें  ।
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 29  1973  विशेषाधिकार  समिति  के

 छठ  प्रतिवेदन  के  बार  मे

 अध्यक्ष  महोदय :
 मेंने  भी  इस  संबंध  में  काफी  सोच-विचार  किया  है  तथा

 स्वर्गीय  श्री  मोहन
 कुमार  मंगलम  से

 भी  मेंने
 इस  बारे में  काफी

 विचार-विमर्श  किया  था  ।  उन्होंने  जो  तथ्यपूर्ण  बातें

 बताईं और  कानूनी  पक्ष  पेश  किया  उससे  मं  भी  सहमत  हो  गया  था  किसी  मुखर्जी  को  दण्ड

 देना  संभव  नहीं  है  ।  परन्तु  अध्यक्ष  होने  के  नाते  सभा के  fata  को  बदलना  अच्छा  नहीं
 लगता  ।  अब  जबकि  विशेषाधिकार

 समिति
 भी इसी  fata  पर  पहुंची  है  तो

 मे
 यही  कहूंगा  कि

 इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिये  जाये  ।

 श्री  मघ  लिया  :  मे  तो  इसे  स्वीकार  नहीं  करता  |

 अध्यक्ष  महोदय  अब  मेँ  डा०  हेनरी  आसिन  के  प्रस्ताव  पर  श्री  मघ  लिमये  के  संशोधन  को

 सभा  में  मतदान  के  लिये  पेश  करता हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  क  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  amendment  was  put  and  Negatived

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  विशेषाधिकार समिति  के  छठ  प्र  तीखेपन  जो  15  1973  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  और  संकल्प  करती  है  कि  लोक  द्वारा  2

 स्वीकार  किये  गये  संकल्प  के  निम्नलिखित  भाग  को  रह  किया  waTq:—

 सभा  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  अपराध  की  गंभीरता  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  सरकार  श्री
 एस०  सी  ०  मुखर्जी

 को  विधि  के  अधीन  अधिकतम  दंड  दे  और  इस  बारे  में  इस

 सभा  को  प्रतिवेदन  दें  थ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय  अब  जब कि  यह  प्रस्ताव  पारित  हो  गया  भविष्य  के  लिये में  यह  चाहूंगा
 कि ऐसे

 मामलों  में  विशेषाधिकार  समिति  के  और  संसद की  अन्य  सभी  समितियों  के  सभापतियों  की

 एक
 संयुक्त

 बठक
 बुलाकर  ऐसी  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  की  जाये  जिसके  अनुसार  प्रस्ताव  पारित

 किये
 जायें  ।  इस  मामले  में  भी  हमें  मालूम  नहीं

 था
 कि

 क्या  क्या
 कठिनाईयां  पैदा  हो  जायेंगी  कि  दण्ड  दना

 संभव  न  हो  सकेगा  ।  भविष्य  में
 मार्गदर्शन

 करने  के  लिये मैं  विशेषाधिकार  समिति  के  तथा  अन्य

 संसदीय  समितियों  के  सभापतियों  की  ए  क  बैठक  बुलाऊंगा  |

 श्री  sata  नन्दन  मिश्र
 :

 विशेषाधिकार
 के

 मामले  में  किसी  अदालत  में  अपील  नहीं

 हो  संसद  को  इस  संबंध  में  सर्वोच्च  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  विशेषाधिकार  समिति  के  निर्णय

 को  क्रियान्विति  में  कोई  नियम  प्रक्रिया  बाधक  नहीं  हो  सकती  ।  यह  तो  हमने  किसी  अन्य

 उद्देश्य  को  लेकर  उन्हें  क्षमा  किया  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  At  least  this  much  I  would  urge  that  in  case  the  House
 finds  somebody  guilty,  the  House  only  should  execute  that  punishment,  it  should  not  be
 left  on  the  Executive  to  do  so,  otherwise,  there  would  be  complications  again.

 अध्यक्ष  महोदय  वही  ata  जब  सभा  किसी  अधिकारी  को
 दण्ड

 देती  है  परन्तु  नियमों

 की  कठिनाई  के  कारण  दण्ड  देना  असंभव  हो  गया  है  और  इसके  विपरीत  इसे  अधिकारी  पदोन्नति

 पा  जाता  है  तो  निश्चय  ही  बड़ा  बरा  लगता  है  ।
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 —  me

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  Reprimand  is  also  a  punishmernit  and  the
 Government  should  take  adequate  notice  thereof.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहीं  कारण  अब  तक  के  मामले  को  छोड़  दीजिये  भविष्य  के  लिये  हमें

 कोई  प्रक्रिया  बनानी  ही  पड़ेगी  ।  इसलिये  समिति  के  सभापति  से  मार्गदर्शन  प्रप्त  करना  चाहूंगा  |

 at  एस०  एस०
 बनर्जी

 :  हमारे  विशेषाधिकारों  की  परिभाषा  करने  के  लिये  कोई

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  भावोदय :  इस  के  बाद  तो  आप  लोगों  पर  और  अधिक  प्रतिबंध  लग  जाये  इसलिये  उन्हें
 तो  अपरिभाषित  ही  रहने  दीजिये  ।  इस  संबंध  में  तो  यह  सभा  ही  निश्चय  करेगी  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिये  दो  बज  म  Go  तंक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 [he  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock

 लॉक-सभा  भव्पान्ह  भोजन  क  फ्इचात  दो  बजकर  पांच  सितम  माप  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re.  assembled  after  lunch  at  Five  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr  DEpuTY  SPEAKER  in  the  Chair  बी

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  शंकर  दयाल  सिंह  ।

 बलाए

 रानी  गंज  में  साम्यवादी  दल  माक्सवादी  के  दो  कार्यकर्ताओं  की  सत्य  के  बारे  में

 RE  :  DEATH  OF  TWO  C.P.M.  WORKERS  IN  RANIGAN]J

 भी  ज्योतिष  ag  :
 कल  अध्यक्ष  महोदय ने

 सरकार  को  निर्देश  दिया  था
 कि

 चह  रानीगंज
 में दो  माक्सवादी  काय  कर्ताओं  की

 हत्या  के  बारे
 में  यहां  सभा

 में  एक  वक्तव्य
 दे

 और
 मुझे

 आशा  थी  कि  गृह  मंत्री  आज  वक्तव्य  देंगे  ।  कि परन्तु  में  जानना  चाहता हु
 सरकार  ने  वक्तव्य  क्यों  नहीं  दिया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  काया  व्यवस्था  रखिये  ।  श्री  सिंह  आप  लोग  सभा  की  कार्यवाही

 चलाने  में  मेरी  सहायता  करें  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु :  हम  तो  पुरी  सहायता  करेंगे
 परन्तु

 आप  सरकार  से  वक्तव्य  देने  को
 कहें

 ।

 इसमें  सरकार  क्या
 छिपाना  चाहती  है  ?  यह  एक  हत्या  का  मामला  है  ।  आप  इन्हें  क्यों

 बचाना  चाहते  में
 यही

 तो  चाहता  हूं  किसरकार इस  बारे  में  वक्तव्य  दे  अन्यथा  हमको
 सभा से  बहिर्गमन  करना  पड़ेगा  )

 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  व्यवस्था  रखिये  ।  श्री  शंकर  दयाल  सिंह  ।

 ey  ee  लिए  गिला

 भारतीय  रेल्वे  संशोधन )  विधेयक

 INDIAN  RAILWAYS  (SECOND  AMENDMENT)  BILL

 Shri
 Shankar

 Dayal  Singh  (Chabra) :  The  matter  regarding  compensation  to
 those  who  die  as  a

 result  of  railway  accidents  is  more  important  that  what  the  hon.
 Member  is  trying  to  raise  here.  He  has  murdered  my  precious  time  also  by  his

 interruptions  and,  therefore,  I  also  should  get  compensation  for  the  same.
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 रानीगंज  में  साम्यवादी  दलਂ  मिक्स  वादीਂ
 8  1895

 के  दो  कायंकर्ताओं  की  मृत्यु  के  बारें  में
 ध

 into  the  causes  thereof. Now,  as  regards  accidents,  first  of  all  we  should  go
 (Jaterruptions).  Shri  Bosu  is  interrupting  me  because  he  and  his  party  have  their  hands
 behind  these  accidents  and  therefore  he  does  not  want  meto  disclose  the  anti-social
 activities  of  his  party,  .  (interruptions).

 So  far  as  Compensation  is  concerned,  no  doubt  the  Government  can  give  some
 amount  as  Compnsation  in  case  some  one  dies  in  rail  accident  but  certainly  they  cannot
 give  back  his  life  which  is  far  more  precious  chan  any  amount  of  money.  And  C.P.M.
 and  Naxalite  workers  have  been  playing  with  and  destroying  lives  of  the  people.  Had  that
 not  been  so,  Shri  Bosu  would  never  have  interrupted  me  so  as  to  stop  me  from  speaking
 about  his  men’s  evil  designs  which  have  been  a  constant  threat  to  the  precious  lives
 of  about  70,00,00  daily  passengers.  Therefore,  we  will  have  to  check  the  activities  of
 such  people  and  their  parties  who  indulge  in  such  activities,  .  .  (interruptions).

 रानीगंज  में  साम्यवादी  दल  माक्सवादी  के  दो  कार्यकर्ताओं  की  मृत्यु  के  बारे  में

 RE  ;  DEATH  OF  TWO  C.P.M.  WORKERS  IN  RANIGANJ

 उपाध्यक्ष  महिला  :  श्री  बसु  किया  बैठ  जायें  ।  उन्होंने  ऐसा  मामला  उठाया  है  जोकि  आज  कीः

 कार्य-सूची  में  शामिल  नहीं  है  ।  मैने  श्री  शंकर  दयाल  fas  को
 करने

 के  लिये  पुकारा  था  |

 श्री  ज्योतिमंय  ag:  आप  दोगली  नीति  अपना  रहे  हँ  ।  आप  चाहें  जो  कर  सकते  हैं  ।

 ज
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसु  ने  यह  मामला  उठाना  चाहा  और  यदि  में  उन  ए  अनुमति  दूं  तो

 फिर  सभा  में  व्यवस्था  नहीं  रहेंगी  ।  परन्तु  श्री  बसु  बड़े  आदमी  हैँ  उनकी  बड़ी  आवाज़  है

 यह  कूद  कर  मेरे  नज़दीक  आ  गये  और  पश्चिम  बंगाल  में  हुई  एक  एसी  घटना  का  जिक्र  कि  at
 जिसमें  उनके  दल  के  कुछ  व्यक्ति  मारे  गये  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  कांग्रेसियों  ने  हत्या यें  की  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसु  दारा  रोष  प्रकट  किया  जाना  मे  खूब  समझता  ह  परन्तु  मेरे

 विचार  से  कल  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस  दुर्घटना  को  दुर्भाग्यपूर्ण  बताते  यह  कहा  था  कि  यह

 कानून  और  व्यवस्था  का  मामला  है  और  राज्य  का  विषय  है  ।  सही  स्थिति  यह  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बंसु  :  जी  नहीं  ।  आप  को  गलत  जानकारी  दी  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  श्री  बसु  के  जोर  दिये  जाने  पर  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  कहा

 किवह  गह  मंत्री  से  तथ्यों  का  पता  लगायेंगे  ।

 संसदीय  कायें  मंत्री  के०  :  हां  ।

 श्री  ज्योतिमंय  अन्त  में  अध्यक्ष  महोदय ने  कहा  था  कि  गृह  मंत्री  राज्य  सरकार  से  तथ्य

 मालूम  करके  यहां  सभा  में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 अबे  चौबीस  घंटें  बीत  चुके  हूँ  और  कुछ  नहीं  हुआ  ।  कलकत्ता  टेलीफोन  करके  तथ्य  मालूम

 करते  में  पांच  मिनट  लगते  है  और  यहां  वक्तव्य  दिया  जा  सकती  था  ।

 श्री  के०  रघरामया  :  माननीय  सदस्य  जानते  ह  कि  आज-कल  टलीफोॉनों  में  भी  गड़बड़  है  ।  इसलिए

 हमे  राज्य  सरकार  से  सम्यक  करन  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।
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 ae

 at  ज्योतिमंय  बसु  :  टेलीफोन  भी  सरकार  के  ही  है  ।  मे  तो  केवल  इतना  चाहता हूं  कि  सरकार

 यह  कहे  कि  आज  शाम  5  बजे  तक  एक  वक्तव्य  दिया  जायेगा  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  स्पष्ट  रुप  से

 वक्तव्य  के  लिये  निर्णय  fear  था  ।  आप  हमारे  साथ  न्याय  करें  और  सरकार  वक्तव्य  देनें  के

 लिये  कहें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  तो  यही  कहूंगा  कि  यदि  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  है  तो  मंत्री  महोदय
 संभव  शीघ्रता  के  साथ  तथ्यों  का  पता  लगा  कर  यहां  एक  वक्तव्य  दें  ।,

 श्री  के०परघुरामंगा  :  हम  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  भी  श्री  बसु  क्यों  रोष  प्रकट  कर  रहे  मैँने  श्री  शंकर  दयाल

 सिह  को  पुकारा  है

 Shri  Madhu  Limaye  क क  I  have  to  make  a  point  fortwo  minutes  only  and  that
 wiil  be  in  the  interest  of  all  of  us.

 These  days,  a  big  leader  of  our  friendly  nation,  the  U.S.S.R.  has  came  here  and
 wea  welcome  him.  But  I  am  sorry  to  point  out  that  a  Citizens,  Committee  constituted
 to  accord  him  welcome  is  not  to  be  headed  by  either  the  hon.  Speaker,  or  our  Vice-
 President  or  the  Mayor.  Shri  Brezhnev  has  been  introduced  only  to  the  Chief
 of  Congress  Party...  (interruptions).  Please  do  not  interrupt  me.  Iamnot  saying  anything

 alone  or  the  entire  nation?
 wrong.  want  to  know  whether  he  has  come  here  on  the  invitation  of  Congress  Party

 Incase  he  has  come  on  the  invivation  ofthe  nation,  then,
 the  Citizens’  Committee  should  have  been  comprised  of  the  leaders  from  the  opposition
 also.  The  Prime  Minister  herself  should  have  made  effortsin  this  regard.  Av  least
 those  parties  should  have  been  associated  which  believe  in  Indo-Soviet  friendship.
 Now,  we  can  do  nothing  but  to  organise  a  public  protest  against  it.  Let  the  Govt.

 explain  the  position.  Let  me  make  it  clear  that  I  have  no  intention  to  speak  anything
 derrogatory  to  Shri  Brezhnev,  but  the  Government  should  have  tried  to  equate  their

 party  with  the  entire  nation.

 Please  convey  my  observations  to  the  Prime  Minister.

 भारतीय  रेल्वे  संशोधन )  विधेयक

 INDIAN  RAILWAYS  (SEGOND  AMENDMENT)  BILL

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  I  was  speaking  on  the  question  of  compensation
 by  the  railways  Whereas  I  would  agree  with  the  amount  provided,  i.e.  Rs.  50,000
 I  would  once  again  point  out  that  no  amount  of  money  can  compensate  for

 a
 life,

 not  even  crores  of  rupees.  We  should,  therefore,  tryto  arrest  the  Causes  of  the  accidents
 and  find  out  the  remedies.

 The  responsibility  of  the  railway  accidents  is  ont  the  railways,  where  indiscipline  रहे

 become  the  order  of  the  day.  Late  arrivals,  late  departures  of  the  trains  and  absenc®
 of  light  and  fans  are  very  common  things  witk  our  trains.  The  figures  shows  that
 a  large  number  of  trains  arrive  very  late.

 Let  us,  therefore,  find  out  the  causes  of  these  delays  and  accidents  and  their
 final  measures  to  remedy  the  situation.

 Yesterday  isself  we  discussed  here,  onacalling  attention  motion,  an  accident,  in
 Tere

 which  some  policemen  and  P.A.C.  men  w  Cre  killed.  Also  a  few  days  earlier  the

 Government  refused  to  pay  any  compensation  to  those  who  may  be  killed  in  accidents  on
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 railway  crossings  when  in  many  cases  it  has  been  found  that  such  accidents  occur
 because  of  railwaymen’s  fault.  Who  else  should  pay  the  compensation?  You  are  levying
 su-charge  on  the  public  even  before  you  pay  any  compensation  to  the  people.  This
 would  amount  to  exploitations.

 Therefore,  you  should  do  away  with  this  surcharge  and  on  the  other  hand  take
 steps  to  Check  accidents.  So  that  you  need  not  pay  Compensations.  The  Government

 I  welcome  this  move. has  enhanced  the  amount  of  compensation.  But  efforts  should
 be  made  to  veduce  or  avoid  the  accidents.  Trains  are  running  late  due  to  which  work
 is  aifected.  Arrangements  should  be  made  for  the  smooth  running  of  trains.

 request  the  hon.  Minister  to  accept  the  demand  regarding  introduction  of  mail
 trains  for  Farakka,  Assam  and  Arunachal.

 Shri  Vasant  Sathe  (Akola)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  welcome  the  Bill  which  is
 not  a  bslated  measure,  The  amount  of  compensation  payable  to  the  dependents  of  victims
 of  rail  accidents  should  be  raised  from  Rs.  fifty  thousands  to  Rs.  one  lakh.  Efforts  should
 be  made  for  smooth  running  of  trains.  Efficiency  of  railways  should  also  be  increased.
 It  will  bring  about  a  saving  equal  to  the  amount  proposed  to  be  raised  by  imposing
 surcharge.  This  surcharge  should  be  collected  from  the  Commuters  in  the  form  o
 insurance  surcharge.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तीन  बातों  को  बार  बार  दोहन  रहे  हूं  और  कोई  नई  बात

 नहीं  कह  रहे  ।  चर्चा  का  निर्धारित  भी  समाप्त  हो  चुका  है  ।  अतः  चर्चा  कब  तक  जारी  रखी

 जाएगी  |

 नी  भागवत  झा  आजाद  :  यदि  मंत्री  महोदय  हमारी  बात  समझ  जाए  तो  हम
 चर्चा  समाप्त  कर  देंगे  ।

 क पन  vo  जी०  मावलंकर wy  :  हवाई  जहाज़  की  दुर्घटना  में  मरने  वाली

 को  एक  लाख  रुपये  का  मुआवजा  दिया  जाता  है  तो  रेल  दुर्घटना  में  मरने  बालों  को  कम

 मुआवजा  क्यों  feat  जबकि  संविधान  में  सभी  नागरिकों  को  समान  अधिकार  दिए

 गये  है ं।

 चन्द  हज़ार  सेवानिवृत्त  रेलवे  रेलवे  पेंशनभोगियों  की  जायज़  मांगों  को

 मानने  में  सरकार  को  क्या  कठिनाई  मंत्री  महोदय  को  सहानुभूतिपुवेंक  और

 पूरक  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  क्योंकि  इन  पेंशनभोगियों  में  से
 कुछ  so  वर्ष

 a
 ~

 भी  अधिक  आयु  के  उनको  उनका  हक  मिलना  ही  चाहिये  ।

 अहमदाबाद  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटकों  पर  कई  रेल  दुर्घटनाएं  हुई  श्री

 मधु  लिमये  ने  कल  बताया  at  कि  21,000  रेलवे  फाटक  बिना  चौकीदार  के  है  ।  क्या

 रेलवे  को  प्राथमिकता  देने  का  सरकार  का  यही  ढंग  जब  शहरों  की  यह  हालत  z  at

 सुदूरवर्ती  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  परवाह  ही  कौन  करता  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसे  फाटकों

 पर  तत्काल  ध्यान  feat  जाए  दुर्घटनाओं  से  बचा  जा  सके  |

 सरकार  अधिभार  लगाकर  किराये  में  वृद्धि  करना  चाहती  हम  इसका  विरोध  करते

 राजस्व  बढ़ाने  के  और  भी  कई  तरीके  है  ।  रेलवे  बोर्ड  एक  सफद  हाथी  में  रेलवे

 बोर्ड  को  समाप्त  करने  का  सुझाव  तो  नहीं  दे  रहा  परन्तु  रेलवे  बोर्डे  के  व्यय  में  कमी  की

 जानी  चाहिए
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 Prof.  Narain  Chand  Parashar  (Hamirpur)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  Trine  to
 support  the  amending  Bill.  welcome  the  proposal  that  compensation  should  be  paid
 on  the  basis  of  injury  and  death  and  not  according  to  earning  capacity  of  the  deceased.
 The  amount  of  compensation  should  be  the  same  as  is  given  in  Indian  Airlines.  Gover-
 nment  should  see  that  payment  is  made  immediately  after  the  accident  takes  place.

 There  is  no  provision  for  grant  of  compensation  to  the  victims  who  are  killed  at
 manned  or  unmanned  railway  crossings.  Isuggest  that  compensation  should  be  paid  to
 such  deceased  persons.  It  should  also  be  taken  into  account  that  if  the  nature  of  injury
 is  such  as  renders  the  person  unable  to  work,  arrangement  should  be  made  for  the  educa-
 tion  of  the  crildren  of  the  concerned  railway  employees.

 Shri  Chandulal  Chandrakar  (Durg)  :  All  of  us  welcome  the  provisions  made  in
 this  Bill.  It  has  also  been  demanded  that  the  amount  of  Compensation  payable  to  the
 dependents  of  the  persons  killed  in  railway  accidents  should  be  at  par  with  the  amount
 piyable  co  the  déptndents  of  victims  of  an  aircrash.

 Government  is  taking  blanket  power  for  imposing  surcharge  on  passengers.  | है  is
 injustice  against  the  Members  of  Parliament.

 There  is  a  proposal  to  raise  additional  amount  in  the  form  of  surcharge.  But  it
 has  not  been  clarified  whether  the  surcharge  will be  imposed  on  first  class  passengers  or
 third  class  passengers.  Government  should  clearly  state  the  amount  of  surcharge  to  be
 levied  on  different  categories  of  the  passengers.

 of  group  insurance  should  be  seriously  considered.

 Persons  responsible  for  accidents  are  not  punished  at  all.  Such  persons,  after
 having  been  proved  that  accident  occurred  due  to  their  negligence,  should  be  punished.

 Trains,  particularly  in  Madhya  Pradesh,  do  not  run  in  time.  There  is  no  direct
 train  b3tween  Delhi  and  Madhya  Pradesh.*There  should  be  direct  train  becween  Delhi
 aal  3iluspar,  Riipur  via  Bhopal.

 Shri  Swami  Brahmanandji:  (Hamirpur).  Accidents  occur  due  ८0  drinking. If  ihey
 donot  drink  there  will  be  no  accidents.  Some  measures  should  be  adopted  to  put  a  curb
 on  the  habit  of  drinking.  Secondly,  Government  should  see  chat  trains  run  in  time

 at  ato  एच०  मोहम्मद  कोया  :  रेल  दुर्घटनाओं  में  मरने  वालों  को  मुआवज़

 देने  के  लिए  यात्नियों  पर  अधिभार  लगाना  ठीक  नहीं  गाड़ियां  ठीक  समय  पर  नहीं  चलती

 और  कभी  कभी  गाड़ी  एक  एक  दिन  लेट  आती  रेलवे  अधिकारी  भी  अपनी  जिम्मेवारी

 नहीं  समझते  और  गाड़ियों  को  ठीक  समय  पर  चलाने  में  सहायता  नहीं  करते  ।

 रेलवे  को  अधिभार  लगाने  की  बजाय  अपने  व्यय  में  किफायत  करनी  चाहिए  ।

 tat  गाड़ियों  के  भोजन-यानों  में  मिलने  वाला  खाना  संतोषजनक  नहीं  होता  ।

 नीलम्बूर  रेलवे  लाईन  घाटे  पर  चल  रही  इसको  कल्ला  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  को  इस  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  कराना  चाहिए  |

 Dr.  Kailas  (Bombay  South)  ॥  rise  10  support  this  Bill.  Persons  who  are  killed
 in  railway  accidents  will  be  paid  50,000  rupees  whereas  victims  of  aircrash  are  paid
 Rs.  1  lakh.  What  type  of  socialism  it  is  |  This  amount  of  Compensation  should  be  brought
 at  par.  I  suggest  that  instead  of  levying  surcharge  on  passengers,  they  should  be  insured.

 Government  should  see  that,  unmanned  railway  crossings  are  manned  so  that  acci-
 dents  could  be  averted.  Railway  revenue  should  be  utilised  in  increasing  efficiency  of
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 n  has  also Tailways.  I  would  like  to  know  whether  provision  for  payment  of  compensatio
 ons  working  i been  made  for  drivers,  guards  and  pers  WOTALIIIB  +  n  dining  they  are  killed

 jn  railway  accidents  ?

 Amount  of  surcharge  should  not  exceed  five  Paise.  Duration  for  payment  of  Compen-
 ation  should  be  fixed,

 att  बी०  क्७  दास चौधरी  :  विधेयक  में  wer  गया  है  कि  मुआवजे  की

 राशि  में  वृद्धि  करने  के  कारण  अधिभार  लगाना  आवश्यक  रेल  दुर्घटनाओं  में  मरने  वालों
 को  50  हज़ार  रुपये  का  fea  विमान  दुर्घटना  में  मरने  वालों
 को  एक  लाख  रुपया  दिया  जाता  है  ।  यह  विषमता  क्यों  ?  मुआवजे  की  राशि  एक  जैसी

 होनी  चाहिए  ।  मुआवजे  की  राशि  में  वृद्धि  करने  से  रेलवे  पर  ak  करोड़  रुपये  का  भार

 जबकि  अधिभार  के  माध्यम  से  रेलवे  को  12  से  15  करोड़  रुपय  at  आय  होगी ।
 मंत्री  महोदय  को  इस  पर  विचार  करना  मुआवज़े  की  राशि  दोनों  प्रकार  की  दुर्घटनाओं
 में  एक  जैसी  होनी  चाहिए  ।

 सरकार  रेल  दुर्घटनाओं  से  बचने  का  उपाय  क्यों  नहीं  जिससे  मृत  व्यक्तियों
 को  मुआवजा  देने  की  नौबत  ही  न  wag  रेलवे के  स्टैंडर्डस  एण्ड  डिज़ाइन  आर्गनाइज  शन

 ने  इस  दिशा  में  कया  उपाय  किए  दुर्घटनाओं  के  तीन  कारण  हैं  की

 रेल  लाईनों  में  रुकावट  और  मानवीय  इन  पर  नियन्त्रण  किया  जा  सकता  gt  वर्ष

 1968-69  में  मने  दुर्घटनाओं  से  बचाव  करने  वाले  एक  यन्त्र  का  हवाला  दिया  था  उस

 यंत्र  का  नाम  राडार  सिस्टमਂ  है  और  इसको  रेलवे  इंजिन  में  लगाया

 जा  सकता  है  और  वह  रेलवे  लाइन  में  आने  वाली  बाधाओं  का  संकेत  कर  देता  यदि

 इस  यंत्र  का  उपयोग  किया  जाता  तो  रेलवे  को  150  से  200  करोड़  रुपये  वार्षिक  की  बचत

 हो  सकती  थी

 रेलवे  के  अनुसंधान  अनुभाग  का  पुनर्गठन  जाना
 चाहिए

 ।

 दिल्‍ली  से  पूर्वी  क्षेत्र  के  बीच  डाकगाड़ी  की  काफी  अरसे  से  मांग  रही  रेलवे  ae

 ने  ag  मांग  स्वीकार  कर  ली  थी  ।  अतः  इस  गाड़ी  को  चलाया  जाना  चाहिये  |

 थी  Sto  बसुमतारी  रेल  दुर्घटना  के  शिकार  होने  वाले  व्यक्ति  .  ो

 at  जाने  वाली  मुआवजे  की  राशि  में  वृद्धि  करने  के  लिये  रेल  मंत्री  को  हम  धन्यवाद  देते

 हैं  लेकिन  यह  समझ  में  नहीं  आता  कि  उन्होंने  इसके  साथ  dy  अधिभार  क्यो  लगाया  है ं।

 एक  ओर  तो  वह  मुआवज़ा  दे  रहे  हैं  और  दूसरी  ओर  अधिभार  लगा  रहे  न  मंत्री  जी  को

 इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  अधिभार  समाप्त  कर  देना  कम  से  कम  तीसरे

 दर्जे  के  यात्रियों  को  इस  अधिभार  से  मुक्त  रखा  जाना  चाहिये  |

 रेलवे  मंत्री  ने  दिल्‍ली  से  बन गाय गांव  तक  बरास्ता  फरवका  बांध  तेज़  रफ्तार  वाली

 गाडी  चलाने  का  वचन  दिया  ।  उनका  अभिप्राय  डाक  गाड़ी  से  तेज  गाड़ी  चलाने  से  art

 किन्तु  इसकी  बजाय  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  गई

 कलकत्ते  से  बन गाई गांव  तक  एक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  किया  गया  इसका  उद्देश्य

 इस  रेल  लाइन  को  गारो  पहाड़ियों  से  गोलपारा  होते  हुए  गोहाटी  तक  जाना
 बक्का

 at  fared  एसा  नहीं  गया
 ।

 तक  एक  तेज  nT  तोर  वाली  गाड़ी  चलाई  जानी

 चाहिए  |  a
 k
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 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 :  रेल  कर्मचारियों  कीਂ  असफलता  के  कारण  यदि

 कोई  दुर्घटनाएं  होती  हूँ  तो  उनके  लिये  उन्हें  जिम्मेदार
 ठहराया

 जाना  चाहिये  और  दुर्घटना
 के  शिकार  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को  दी  जाने  वाली  मुआवज़े

 की
 कर्मचारियों  की

 यूनियनों  से  वसूल  की
 जानी  ,  तभी  ये  लोग  जिम्मेदारी  से

 किये
 करेंगे  |

 इतना  ही  यदि  कार्यरत  कर्मचारियों  की  उपेक्षा  के  कारण  दुर्घटना  होती  है  तो  उन  पर

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  302  के  अंतगर्त  मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिये

 रल  दुर्घटना  में  मारे  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  मुआवजे  की  राशि  50  हज़ार  रुपये

 सुझायी
 गयी

 यह  पर्याप्त  कितु  जो  लोग  अपंग  हो  जाते  हैँ  उन्हें  75  हज़ार  रुपये

 fat  चाहिये  ॥

 प्रो०  मावलंकर  ने  रेलवे  बों
 को

 समाप्त  करने  का  सुझाव  दिया  इस  प्रकार  का

 व  क्यों  दिया  गया  मेँ  इसके  विस्तार  में  नहीं ज जाना  चाहता ।  हमारा  यही
 अनुरोध  हैं  कि  रेल  दुर्घटनाएं  नहीं  होने  दी  जानी  चाहिए  ॥

 The  msmbers  of  the  House  should  be  assured Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhnu) :
 The that  surcharge  will  out  be  levied  in  excess  of  rupees  two  anda  half  crores.

 railway  employees  are  out  to  devour  the  earnings  of  the  Government.  They  have  no
 spirit  or  devotion  to  duty

 The  number  of  railway  accidents  should  be  reduced.  Railway  accidents  will  not
 occurin  Case  railway  employees  work  witha  spirit  of  devotion

 Sufficient  attention  has  not  been  pa:d  towards  the  present  rail  road  (01001 1011.
 Larg2  scale  thefts  and  pilferages  of  railway  goods  are  being  Committed.  Train  Services
 are  not  punctual.  Inorder  to  rectify  these  maladies  efficiency  in  the  workinng  of  railways

 should  be  improved.  The  suggestions  made  by  the  Membersin  this  regard  should  be

 given  a  fair  trial.

 Shri  Md.  Jamilurrahman  (Kishanganj)
 ह :  I  have  gone  through  the  amending  Rail-

 way  Bill.  There  should  not  be  any  discrimination  as  regards  the  amount  of  compen-
 sation  whether  a  passenger  travels  by  air  or  by  train.  सही  goes  against  the  basic  prin-
 ciple  of  democracy.

 A  piece-meal  legislation  like  this  is  not  Soing  to  be  very  useful  Instead.  a  Com-

 prehensive  Bill  should  be  brought  forward  covering  not  only  compensation  to  victims
 of  accidents,  but  the  safety,  ame.ities  and  other  raatters  concerning  railway  users
 A  passenger  insurance  scheme  was  mooted  aslong  ago  as  1962.  The  former  Railway
 Minister,  Dr.  Ram  Subhag  Singh,  also  gave  an  assurance  that  the  railway  passengers
 would  be  brought  within  the  purview  of  such  a  scheme.  Later  on,  it  was  said  that
 the  scheme  had  been  sent  to  Life  Insurance  Corporation

 for  further  scrutiny.  But
 it  has  not  been  implemented  so  far.  Had  the  passenger  insurance  scheme  been  im-

 plemented,  it  would  not  only  have  brought  additional  revenues  but  would  also  have

 provided  employment  to  our  youngmen  and  ensured  safety  to  the  railway  passengers.
 Government  should  see  that  this  scheme  is  implemented.

 Shrimati  Suhodrabai  Rai  (Sagar)  There  has  been  serious  dislocation  in  the
 functioning  of  railways  because  of  frequent  strikes  Railway  employees  also  interfered
 with  the  smooth  running  of  trains  Passengers  also  stopped  trains  by  pulling  chains
 Such  practices  should  be  discouraged

 It  is  regretted  that  the  hon.  Minister  does  not  attend  to  the  difficulties  and  grie-
 vances  of  the  Harijans  and  tribals.  Their  difficulties  should  be  attended  to.
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 The  amount  of  Compensation  should  be  raised  from  Rs.  50,000  to  Rs.  1  lakh.
 It  should  be  seen  that  the  amount  is  paid  expeditiously  to  the  victims.  It  should  alse
 be  made  clear  that  the  railway  employees  who  become  victims  of  the  accidents  will  also
 एटा  Compensation  under  this  law  or  under  the  existing  rules  of  the  railways.

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railway  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 The  present  Bill  is  a  progressive  measure  in  so  far  as  it  stipulates  an  increased  Com-
 pensation  to  the  victims  of  railway  accidents  while  previously  it  depended  on  the  income
 of  the  vespective  passengers  and  the  class  in  which  they  travelled.  This  discrimination
 has  been  Completely  done  away  with  and  the  amount  of  Compensation  has  been  reised  to
 Rs.  50,000.  Those  persons  who  are  wounded  or  who  become  invalid  as  aresult  of
 accidents  will  also  be  entitled  to

 Railways  are  the  property  of  the  nation.  Ihope  that  the  public  would  welcome
 this  surcharge  (interruptions).  Even  a  third  class  passenger  will  pay  paisa  which  will  be
 a  step  towards  economy  (interrubtions).The  amount  will  be  utilised  for  providing
 Saiecy  and  increasing  personal  security  in  the  railways,  It  must  be  noted  that  railway
 is  not  Commercial  concern.  It  is  a  public  utilicy  service.  It’s  social  burden  is  Rs.
 127  crores  per  year.  | ह ४  incurs  a  loss  of  Rs.  63  crores  on  passengers  traffic,  an  annual
 loss  of  Rs.  55  crores  on  food,  fertilizers  and  coa!  traffic  and  rupees  seven  and  a  half
 crores  on  account  of  lines.  This  huge  amount  of  loss  has  to  be  borne
 in  the  public  interest.

 Although  the  passenger  traffic  on  railways  during  the  last  ten  years  increased  by
 58  percent,  accidents  in  the  railways  came  down  from  1293  in  1964-65  to  815  in  1972-73.
 60  percent  of  the  accidents  occurred  due  to  human  failure.  Besides,  the  signalling  equip-
 m2nt  has  been  re-devised  and  the  latest  sop  iisticated  equipment  has  been  installed.

 There  are  about  20,000  unmanned  level  crossings  in  railways.  Recurring  expendi-
 ture  of  Rs.  15  crores  will  have  to  be  incurred  for  Manning  these  unmanned  crossing.
 We  have  been  encouraging  the  State  Governments  to  take  up  the  work  of  over-bridges.
 There  is  a  Railway  safety  Fund  for  this  purpose,  out  of  which  amount  is  allocated  to
 State  for  taking  up  this  work  but  their  response  has  not  been  encouraging.

 Railway  Board  is  a  body  of  top  ranking  technocrates  with  vast  experience  relating
 to  railways.  Unfortunately,  the  Board  is  made  the  target  of  criticsim  every  time.

 The  power  to  sectle  the  claims  of  compensation  which  previously  vested  with  the
 Claims  has  now  been  taken  over  by  the  Railways.  This  will  make  ex-

 settlements  possible. p2ditious

 As  regards  compensation,  we  have  taken  this  step  with  utmost  honesty  and  sincerity.
 1  hope  the  House  will  appreciate  ic.

 There  has  been  a  demand  from  Assam,  Bihar,  Bengal  and  Orissathat  a  new  mail
 train  be  introduced  from  New  Delhi  to  New  Borgaigoan  Via  Bhagalpur-Sahibganj  Loop
 and  Farakka.  A  new  mail  train  on  thisroute  willbe  started  from  26th  January  next.
 [nis  would  run  bi-weekly.  Besides,  anew  crain  willalso  be  introduced  from  Bongaigoan
 to  Guhati.

 1  have  tried  .to  cover  all  the  points  raised  by  the  hon.  Members.  As  regards

 ‘yassengers  insurance  scheme  in  the  Railways,  this  is  stil}  under  consideration  and

 t  might  take  some  time  before  a  final  decision  is  taken.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  रेलवे  1890  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 मै  || विचार  किया  जाय
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 =

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  करेंगे  ।  खण्ड  2  पर  कुछ
 संशोधन  हैं  |

 आप  प्रस्तुत  कर  रहे

 श्री
 बी०

 आर०  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 at  राम  रतन  शर्मा  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  3  प्रस्तुत  करता

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अपना  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 gs  Ye  wat  महोदय :
 ये  संशोधन  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  2

 के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  .
 Suri  K.  N.  Trwary  in  the  Chair.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Arrangements  have  been  advanced  that  the  amouat
 of  compensation  should  be  raised  to  Rs.  1  lakh  as  is  given  to  an  air  passenger.  The
 amoun:  of  compensation  fixed  is  Rs.  50,000  but  it  has  not  been  made  clear  that
 no  will  be  allowed  while  fixing  the  amount  of

 compensation
 co  the  victims.

 Shri  R.  Shukla:  :  I  woula  like  to  add  that  whosoever  suffers  a  loss  or  damage
 due  to  tile  gal  strikes  in  Railways  should  also  be  eligible  to  receive  compensation  under
 the  Bill.  The  existing  provision  should  be  made  more  comprehensive.

 Shri  R.  R.  Sharma  :  In  one  of  my  amendments  I  have  said  that  the  amount
 of  conpensation  to  the  victims  of  Railway  accidents  should  be  raised  from  50,000  to

 1  lakh.  However,  a  child  of  less  than  12  years  may  also  be  made  entitled  to  Rs.
 50  thousand.  The  ‘‘word  uptoਂ  should  be  deleted  from  the  relevant  provision  because
 it  will  create  difficulties  and  there  willbe  discrimination.

 The  rules  should  be  placed  in  two  or  at  the  most  in  three  successive  ३2351 07115,
 There  should  be  no  more  time  limit  to  this.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  have  moved  two  amendments.  In  one  of  my  amend-
 meats  Ihave  said  that  the  amount  of  compensation  be  raised  from  50,000  to  1  Jakh
 The  life  ofeach  passenger,  whether  he  travelled  by  crainorair,  is  equall  precious.  The

 discrimination  in  the  amount  of  compensation  for  the  passengers  trave  hi  ng  by  airor
 (15  train  reflects  the  class  character  of  the  Government.

 The  amount  of  compensation  for  the  injuries  sustained  in  railway  accidenis  should
 be  specifically  mentioned  in  the  Bill.  The  word  ‘upto’  will  lead  to
 | 6४  should  be  made  clear  that  at  least  Rs.  5,000  willbe  paid  as  compensation  for  minor

 injuries.  Both  of  these  my  amendments  should  be  accepted.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  It  has  been  clearly  statea  in  the  Bill  tnat  a  person
 wh  dies  as  a  result  of  accident  willbe  entitled  to.a  compensation  of  Rs.  50,000,  irrespec-
 tive  of  the  class  or  status  he  belongs  to.  The  amount  of  compensation  has  been  raised

 from  20  to  50  (1011581170 .  Rules  have  already  been  framed  prescribing  the  specific
 amount  of  compensation  for  a  particular  injury.  Therefore,  there  isno  ground  for  any
 discrimination  in  this  regard.

 श्री  ato  वी०  नायक  मंत्री  महोदय  ने  कई  बार  कहा  हैं  कि  हमारे  देश  में
 3

 अन्य  देशों  की  अपेक्षा  रेल  भाड़ा  बहुत  कम
 है

 ।  इसका  कोई  प्रमाण
 है  ?!
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 भारतीय  रेल्वे 8  अग्रहायण ,  1895

 विधेयक

 शो  मुहम्मद  दारो  कुरेशी
 ः  मुझे  आंकड़े  देखने  पड़  परन्तु  मैंने  जो

 कुछ  कहा  है  अधि
 ~

 कृत  रूप  में  कहां  है  |

 संशोधन  संख्या  1  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  |

 The  amendment  No.  1  was  by  leave  सरित  शशाद

 सभापति  महोदय  दारा  संशोधन  संख्या  3  मतदान  क  लिए  रखा  गया  |

 लोक-सभा  में  सत-विभाजन  हुआ  |

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 Noes Ayes

 23  114

 संशोधन  अस्वीकृत  हुआ  ।

 The  amendment  was  negatived.

 उमापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  7  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  amendment  No.  7  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 की  खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  3.0

 प्रस्ताव  स्वीडन  सजा

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added.to  the  Bill.

 खण्ड  3

 श्री  राम  रतन  फार्मा :  में  अपना  संशोधन  संख्या  5  प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  मतदान  क  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  amendment  No.  5  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  3.0

 प्रस्ताव  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्डਂ  विधि  यक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.
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 Indian  Railways  (Second  Agrahayana  8,  1895  (Saka)
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 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  Enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 शी  मुहम्मद  शी  करदी : म॑ में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 ”
 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  Sir,  [  would  not  like  to  repeat  the  points  which  have
 already  been  discussed.  But  would  like  to  make  the  following  submission.

 The  committee  appointed  to  enquire  into  the  causes  of  railway  accidents  has  made
 ‘three  important  Itis  really  regrettable  that  those  recommendations
 have  not  been  implemented.

 The  first  important  #recommendation  is  that  the  rail-lines  should  be  welded  at  the

 joinis  so  that  it  may  not  be  easyto  displace  them.  This  recommendation  has  not  been

 implemented  even  on  imporiant  lines.

 The  second  recommendation  is  that  speedometers  should  be  installed  in  all  the
 rains.  Speedomeiers  have  not  been  provided  even  in  40  percent  of  the  trains.  The
 Minister  should  tellus  as  towhen  this  recommendation  will  be  fully  implemented.::

 The  third  20071.0 11011.0  is  that  there  should  be  proper  coordination  between  the
 Home  Ministry  and  Railway  Ministry.  There  is  no  coordination  at  present.

 The  Railway  Ministry  085 5६216  that  they  will  request  the  Ministry  of  Shipping  and

 Transport  togeta  sumof  Rs.  5o0crores  allocated  for  providing  overbridgesat  various  places.
 Now  that  the  5th  Plan  is  being  finalised,  has  any  decision  been  taken  in  this  regard?

 It  highly  improper  if  some  surcharge  is  imposed  on  passenger  fares.  The  railway
 administration  should  not  resortto  this  method  toincrease  their  revenues  to  meet  additional

 expenditure  on  payment  of  increased  compensation.

 At  present  a  number  of  corrupt  prectices  are  prevalentin  the  movement  of  coal  by
 the  Railways.  The  burden  ofthese  corrupt  practices  fellon  the  consumer.  If  such  pra-
 ctices  are  checked  aslight  increasein  Railway  freight  will  yield  adequaie  fuads  tc  meet
 the  incr2aszd  exo2nditure  on  ए0राधूजडा15 2:10 245.

 Shri  Ramavatar  Shastri  2  Sir,  the  provision  of  the  proposed  surcharge  15  against
 the  interests  of  the  people  and,  therefore,  we  are  against  this.  The  revenue  may  be  increased
 with  the  help  ofcategory  unions  and  A  large  sum  can  be  arranged  by  putting
 an  end  to  the  prevailing  corrupt  practices.

 The  hon.  Minister  has  said  thatin  most  of  the  cases  staff  is  responsible  for  the  2001.
 dents.  I  would  like  to  know  whether  the  hon.  Minister  has  heard  grievances  of  the  staff.
 Even  afterdiscussions  with  the  loco-running  staff,  there  has  not  been  evolved  any  solution  to
 the  problem.  The  recommendations  of  the  (20011 1८६  to  inquireinto  the  causes  of  acci-
 dents  have  not  been  implemented.

 I;  it  a  fact  that  the  Indian  Railway  Loco  Mechanical  Staff  Association,
 All  India  Station  Masters’  Association,  All  India  Loco-running  Staff  Association  and
 All  India  Signal  and  Telecommunication  Association  have  356  given  a  number  of

 suggestions  for  preventing  railway  accidents  andif  so,  whether  the  Government  have
 studied  those  suggestions?  I  think  those  suggestions  have  not  been  considered  by  the
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 29  1973  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 के  पुनर्गठन  के  बारें  में  चर्चा

 The  Minister  should  convene  a  meeting  of  the  representatives  of  various  associations
 to  consider  the  question  of  averting  railway  accidents.  Such  a  meeting  will  produce  fruit-
 ful  results.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  Two  Committees  were  set  upinthisregard.  One  is
 Wanchoo  Committee  and  the  other  is  Kunzru  Committee.  Wanchoo  Committee  has
 made  418  ecommendations  and  about  387  out  of  them  have  been  accepted  and  the
 rest  are  being  considered.

 As  regards  coal,  the  responsibility  of  distribution  can  not  be  entrusted  to  the  Railways,
 Wagons  are  allotted  on  the  recommendation  of  the  State  Governmenis.

 not
 As  regards  meting  with  the  associations,  I  would  like  to  request  the  hon.  Member

 to  encourage  the  category  unions.  These  unions  are  playing  havoc  to  the
 country.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 सकी  विधेयक  पारित  जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  moti. ARYL  चे  क  ste on  was  adopted.

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  चर्चा

 DISCUSSION  RE.  REORGANISATION  OF  I.C.A.R.

 सभापति  महोदय  :  अब  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  जांच  समिति  की  सिफारिशों

 के  संदर्भ  में  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  महोदय  द्वारा  12  1973  को  सभा पटल

 पर  रखें  गयें  जिसमें  सरकार  का  निर्णय  उल्लिखित  के  बारे  में  आगे  चर्चा  आरम्भ

 होगी  ।  श्री  एच०  UHo  पटेल  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  गजेन्द्रगडड़कर  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करते  समय  उन  परिस्थितियों  को  भूल  गई  जिनमें  यह  समिति

 बनाई  गयी  थी  ।  एक  aaa  ने  हताश  होकर  आत्महत्या  कर  ली  थी  ।  इस

 हत्या  से  विचारधारा  फली  कि  सरकार  को  विवश  होकर  आत्महत्या  के  कारणों  कीਂ

 जांच  करने  के  लिये  एक  जांच  समिति  बनानी  पड़ी

 अब  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  हैं  और  सरकार  कहती  है  कि  वे

 सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।  भर  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  करने  के  स्पष्ट

 कारण  नहीं  बताये  गये  अपनी  प्रत्येक  सिफारिश  के  लिये  समिति  ने  सुदृढ़  तके  दिया

 है  और  यह  तके  सभी  प्रकार  के  साक्ष्यों  पर  आधारित  हैं
 और

 सरकार  इन  सिफारिशों
 को

 विचारणीय  ही  नहीं  समझती ।  सरकार  कह  सकती  हैं  कि  उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  स्वीकार

 कर  ली  परन्तु  समिति  ने  यहं  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  केवल  कुछ  सिफारिशें  मानने

 अथवा  समूची  सिफारिशें  न  मानने  से  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  हो  सकती  जिस  उद्देश्य

 से  समिति  बनाई  गई  थी  ।
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 Discussion  Re.  Reorgani-  November  29,  1973
 sation  of  I.C.A.R.

 ——

 Mr.  Chairman  :  One  distinguished  guest  Shri  Brezhnev  is  about  to  reach  the
 There  are  many  more  names  left  in  the  list Parliament  House.

 complete  this  discussion  today.  If  the  hon.  Member  does  not  consume  more  than  पिए
 We  would  like  t

 minutes,  then  everybody  may  get  a  Chance.

 श्री  एच०  एम०  आप  मुझे  कुछ  समय  और  मुझे  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  कहनी

 zl  सरकार  ने  किन्हीं  अज्ञात  कारणों  से  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  जो

 उन्हें  स्वीकार  कर  लेनी  चाहिये  थीं  ।

 वह  समिति  एक  संतुलित  समिति  और  इसके  सदस्यों  को  वैज्ञानिक  अनु
 tm  at शिक्षा  और  सामान्य  प्रशासन  का  अनुभव  था  ।  यदि  उस  समिति  की  सिफारिशों

 उपेक्षा  की  जाती  है  तो  इसकी  स्थापना  ही  क्यों  की  गई

 समिति  ने  विभिन्न  वक्तव्यों  की  पुरी  जांच  की  at  सरकार  द्वारा  समिति  के  निष्कर्षों

 पर  सहमत  न  होने  की  बात  समझ  में  नहीं  आती
 ।

 समिति  ने  डा०  डे  की  नियुक्ति  को

 अनुचित  ठहराया  था  और  यह  मामला  fafa  मंत्रालय  को  सौंपा  गया  था  ।  विधि  मंत्रालय  ने

 i  था  कि  डा०  डे०  की  नियुक्ति  वेध  उनकी  नियुक्ति  की  बेधता  को  किसने  चुनौती

 दी  समिति  ने  तो  यह  कहां  था  कि  उनकी  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  अनेक  नियमों  का

 पालन  किया  गया  ।  इससे  विदित  होता  है  कि  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  की

 ओर  कोई  ध्यानਂ  नहीं  दिया  ।  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सलाहकार  पेनल  के  आधार  पर

 प्रस्तुत  किया  था  ।  अतः  प्रतिवेदन  की  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  था ।  परन्तु

 सरकार  ने  प्रतिवेदन  की  पुर्णतया  उपेक्षा  की  सरकार  को  प्रतिशत  में  दी  गई  सिफारिशों

 पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  करना  चाहिये ।.

 sig  विश्वविद्यालयों  को  पर्याप्त  महत्व  दिया  जाना  चाहिये  ।

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  पक्ष  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  टिप्पणी  नहीं  की  अनु सचिवीय  कर्मचारियों  को  अनेक

 नाइयां  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  समिति  की  सिफारिशों  की

 इस  प्रकार  उपेक्षा  की  गई  है  जेसे  समिति  ने  कुछ  भी  सिफारिश  न  की  a

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम से  नियुक्तियां  किये  जाने  के  बारे  में  गई

 सिफारिशों  की  भी  उपेक्षा  की  गई  समिति  ने  वैज्ञानिकों  के  चयन  बोर्ड  बनाने  के  विकल्प

 पर  ध्यानपूर्वक  बिचार  किया  था  तथा  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  था
 ।

 उन्होंने
 आवश्यक

 समझा  कि  भर्ती  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  at  क्योंकि  वैज्ञानिकों

 में  विश्वास  का  अभाव  पैदा  हो  गया  है  ?  एसी  सिफारिशों  की  उपेक्षा  करना  उचित  नहीं  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :  प्रतिवेदन
 में

 भी  बहुत  सीਂ  अनियमितताएं  हैं  ।
 आज

 देश  में  तकनीकीਂ  विशेषज्ञों  तथा  सामान्य  वाद-विवाद चल  रहा  यदि

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  जैसी  संस्था  के  सर्वोच्च पद  पर  तकनीकी  लोगों  तथा

 वैज्ञानिकों  को  नहीं  रखा  जायेगा  तो  और  अधिक  विवाद  उत्पन्न  होंगे  ।

 समिति  ने  भी  इस  ata  के  लिये  सहमति  प्रकट  की  हैँ  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्‌  का  कृषि  क्रान्ति  लाने  में  बहुत  योगदान  रहा  अतः  इसके  लिये  इसकी  प्रशंसा

 की  जानी  चाहिये  |

 यह  खेद  की  बात  है  कि  कर्मचारियों  के  प्रश्न  पर  उचित  रुप  से  विचार  नहीं  किया

 गया  है
 ।

 आशा
 हैं

 मानना  मंत्री  इस
 पर  विचार  करेंग  ।
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 8  1895  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान

 परिषद

 के  पुनर्गठन के  बार में  चर्चा

 श्री  अनस्त राव  पाटिल  जहा  तक  कृषि  और  कृषकों  के  बारे  में  समिति  द्वारा
 का  सम्बन्ध  सरकार  ने  समिति  की  सब  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  कर

 Shan  ही  fara  afar  ने  ae  sui  far  है  कि  समिति  क  गैर  अधिक  स्वायत्त बनाने  की  बजाय
 इसे  एक  जाना  चाहिए  ।  परिषद्‌  तथा  राज्य  सरकारों  और

 विद्यालयों  के  मध्य  सहयोग  द्वारा  अनुसंधान  कार्य  भली  प्रकार  चल  रहा  gi  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  सरकार  ने  परिषद्‌  को  सरकारी  विभाग  बनाना  चाहा  है  तो  उक्त
 निर्णय  उचित  ही  है  ।

 आज  देश  की  मुख्य  आवश्यकता  अनाज  का  उत्पादन  बढाने  की  इस  बारे  में  हमारे

 वैज्ञानिक  भरसक  प्रयास  कर  रहे  और
 गत  4

 अथवा
 5  वर्षों  में  उन्होंने  इस

 सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  है  और
 वे

 चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  विकसित

 करने  में  सफल  हुए  वे  इसी  प्रकार  दालों  तथा  अन्य  चीजों  की  भी  अधिक  उपज  देने

 वाली  किस्में  करने  का  प्रयास कर  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना

 कि  क्या  इस  नई  तकनीक  की  जानकारी  छोटे-छोटे  गांवों  में  भी  पहुंच  रही  है  जिससे
 विशेष  रूप  से  छोट  किसान  इन  नये  तरीकों  से  अपनी  उपज  बढ़ा  सकें  ।

 लोक  सेवा  आयोग  अधिक  कतर  में  विशेषज्ञ  नहीं  सकता

 ।

 अतः
 संघ  लोक  सेवा

 आयोग  के  स्थान  पर  यदि  सुप्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  का  चुनाव  बोर्ड  होता  तो  वह  युवा  वैज्ञानिकों

 की  भर्ती  के  मामले  में  न्याय  कर  सकता
 ।

 सैलਂ  की  स्थापना  से  मामले  हल  होंगे
 और  कर्मचारियों की  शिकायतें  कम  होंगी  ।

 श्री  चपलेन्दू  भटटाचार्य  :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌ at  सरकारी  विभाग

 बनाने  का  सुझाव  प्रतिगामी  सुझाव  अतः  ऐसे  मामलों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  स्वायत्तता
 देने  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  रक्षा  वैज्ञानिक  संस्थान  और  भारतीय

 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  आदि  संस्थाओं  के  ढांचों  का  परीक्षण  करके  समान  प्रकार  की

 प्रणाली  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  गया  सम्भव
 है  इस  सम्बन्ध में  कुछ  गलतियां

 हुई  att  लेकिन  उनमें  सुधार  किया  जा  सकता  सरकार  ने  परस्पर  विरोधी  दृष्टिकोण

 सें  समानता  ढुंढने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 शी  बी०  वी ०  नायक  प्रतिवेदन के  अन्तिम  भाग  में  डा०  दाण्डेकर की

 अध्यक्षता  में  नियुक्त  सलाहकार  पे  नल  का  प्रतिवेदन  है  ।  उन्होंने  इस  बात  को  स्पष्ट  रूप  से

 दर्शाया  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  में  जो  कुछ  हुआ  है  वह  कोई  अलग  अलग
 घटना  नहीं  एसा  तो  प्रायः  देश  में  लगभग  वैज्ञानिक  समुदाय  में  हो  रहा  वर्तमान

 स्थिति  में  हम  कोई  विशष  कार्यवाही  की  सिफारिश  नहीं  करते  क्योंकि  दुर्भागय  से
 उक्त

 स्थिति भारतीय  कृषि  अनुसंधान  तथा  उससे  सम्बद्ध  संस्थाओं  तक  ही  सीमित  नहीं
 है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मैं  सरकार  को  जांच  समिति  की  नियुक्ति

 पर  बधाई  देता  हूं  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  ge  होता  है  कि  सरकार  ने  केवल  उन्हीं
 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  जो  उसके  अनुकूल  थीं

 ककी  प्रतिवेदन यहां तक

 के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रया

 न

 तो  न्यायसंगत  हैं  और

 न

 ही  उचित  ही  य aw fe  स्वर्गीय  डा०  विनोद  शाह  की  शिकायतों  पर  भी  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया
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 sation  of  LL.C.A.R

 ह

 पी०  जी०

 सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  हैं  कि  समिति  के  प्रतिवेदन में  वैज्ञानिकों  आक्षेप  किया

 गया  है  ।  लेकिन  यह  सच  नहीं

 गजेन्द्रडकर  प्रतिवेदन  में  वैज्ञानिकों  के  कार्य  की  प्रशंसा  की  गई  है
 ।

 डा०  ग्जेन्द्रगडकर  ने  कृषि  मंत्रालय  को  चार  विशेष  मामले  सौंपे  थे  और  उन्होंने  इन

 मामलों  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किये  जाने  का  अनुरोध  किया  मुझे  पता  नहीं

 कि  ऐसा  किया  गया  है  अथवा  आशा  है  मंत्री  महोदय  मेरे  इस  प्रदान  का  उत्तर
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  All  India  Radio  did  not  say  a  single

 word  with  regard  to  the  Gajendragadkar  Committee’  s  report  inits  g.00  P.  Bul.
 letin.  Similarly,

 it  did  not  say  a  single  word  when,  the  discussion  on  this  report  was
 held  in  Rajya  Sabha

 Mr.  Chairman  Shri  Vajpayee’s  complaint  has  been  put  on  the  record  and  the
 hon.  Minister  will  look  into  the  matter  for  action.

 कृषि  मंत्री  फखरुद्दीन  :  माननीय  सदस्यों  का  यह यह  कहना  गलत गलत  है
 fe  हमने  गर्जेन्द्रगडकर  दन  को  अस्वीकार  कर  दिया  इस  समिति

 की

 raf  से  पूरब  ही  भारतीय  कृषि  aaa  न्य
 क

 का  मामला  सरकार  के
 विचाराधीन ati  अतः  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  हमने  समिति  की  सिफारिशों  और

 पर  विचार  किया  है  और  सरकार  ने  इस  मामले  पर  गहराई  से  बिचार  करने  के  बाद  ही
 कुछ  निर्णय लिये  हैं  ।

 समिति  की  wer  सिफारिश  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  को  सरकारी  विभाग  बनाने

 की  जहां  तक  इसके  वर्तमान  दर्जे  का  सम्बन्ध  यह  एक  रजिस्टर्ड  सोसायटी  है  और
 1939  से  हीं  इसे  सम्बद्ध  विभाग  समझा  जाता  रहा  ।  अनुसंधान और  शिक्षा  के

 हित  में  सरकार  ने  यह  उचित  समझा  कि  इसे  स्वायत्तशासी  निगम  का  दर्जा  दिया  जाय  ।

 से  अनुसंधान और यह  विचार  है  कि  नौकरशाही  अथवा  राजनीतिज्ञों  द्वारा
 शिक्षा  में  बाधा  पड़ेगी  ।  अतः  हमने  इस  मामले  में  समिति  के  विचार  को  स्वीकार  किया  है  ।

 परिषद्‌  को  एक  विभाग  बना  देने  की  समिति  की  सिफारिश  न्यायोचित  हैं  क्योंकि  जब
 तक  परिषद्‌  सरकारी  प्राधिकार  के  अन्तर्गत  नहीं  परिषद्‌  द्वारा  किये  जाने  वाल

 संधान  का  प्रसार  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  इसी  प्रयोजन  के  लिये  हमने  कृषि  मंत्रालय  मैं

 शिक्षा
 और

 अनुसंधान  विभाग  का  गठन  किया  अतः  यह  कहना  अनुचित  होगा  कि  हमने
 प्रतिवेदन का  लाभ समिति  की  सिफारिशें  अस्वीकार  कर  दी  वास्तव  में  हमने  समिति

 उठाया  पनीर  ।

 समिति
 की

 दूसरी  मुख्य  सिफारिश  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  समिति  ने
 यह  सिफारिश  की  है  कि  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  भर्ती  का  art  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  नियुक्तियां  की  जानी  अतः
 q  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  बाद  में  यह  विदित  हुआ  कलकत्ता उच्च  न्यायालय

 के  एक  fig  के  अनुसार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  स्वायत्तशासी  आयोगों  और  गैर-सरकारी

 निकायों  के  लिये  भर्ती  नहीं  कर  सकता  अतः  हमने  सोचा  कि  उक्त  परिषद्‌  में  आयोग  के

 माध्यम  से  भर्ती  न  की  जाये  ताकि  बाद  में  यह  भर्ती  अवैध  न  मानी  जाये  ॥

 सरकार  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  में  एक  भर्ती  बोर्ड  नियुक्त  करने  का  निर्णय

 किया  इसकी  शीघ्रता  से  स्थापना  की  जा  रही  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  डा०
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 29  1973  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान

 परिषद

 के  पुनर्गठन के  बारें  में  चर्चा

 शहारे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सदस्यता से  त्यागपत्र  देने  इसका  सभापति  नियुक्त
 किया  जायें  ।

 हमने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  ढंग  पर  ही  बोर्ड  स्थापित  किया  है  ।  यह

 स्वतन्त्र  होगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  fia  से  न  केवल  इस  सभा  के  सदस्यों  को  al

 परिषद्‌  के  कमंचारियों  को  भी  संतोष  होगा  ।

 का  एक  अन्य  पहलू  यह  है  कि  वैज्ञानिकों  को  इस  बात  से  बहुत
 निराशा

 थी  कि  खाली  पदों  के  लिये  उन्हें  समय-समय  पर  चयन  बो  ों  के  उपस्थित  होना

 पड़ता  ati  अब  ae  fata  लिया  गया  है  कि  700  से  1200  रुपये  तक  और  इससे

 अधिक  वेतन  के  वर्तमान  रिक्त  पदों  के  लिये  विज्ञापन  दिये  जायेंगे  ।  उनके  आवेदन  लिये

 बज  और  उनका  चयन  ats  द्वारा  किया  उनके  द्वारा  किये  गये  art  का  मूल्यांकन
 महानिदेशक द्वारा  जायेगा

 की  आशा  लगाये  वे  अन्य  वैज्ञानिकों  के  art  में  हस्तक्षेप  करते  आ  रहे  सरकार  की
 असंतोष  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  अनेक  वैज्ञानिक

 जो
 विभाग  का  अध्यक्ष  बनने

 यह  नीति है  कि  जहां  तक  उच्च  पदों  का  सम्बन्ध  है  उक्त  पद  एक  निश्चित  अवधि  के

 लिये  होंगे  न  fe  अनिश्चित  अवधि  के  लिये  ।  वर्तमान  महानिदेशक  ने  उक्त  नीति  का

 समर्थन  किया  है  और  इससे  वरिष्ठ  और  कनिष्ठ  वैज्ञानिकों  को  भी  बहुत  संतोष होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 जहां  तक  जांच  समिति  का  सम्बन्ध  इसकी  नियुक्ति  डा०  द्वारा  लिखित  पत्न

 के  आधार  पर  की  गई  डा०  शाह  ने  अपने  पत्न  में  डा०  प्रसाद  और  डा०  डे  से  सम्बन्धित

 दो  मामलों  का  उल्लेख  किया  था  ।  जहां  तक  डा०  प्रसाद  के  मामले  का  सम्बन्ध  समिति

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  डा०  प्रसाद  के  बारे  में  लगाये  गय  आरोप  निराधार  जहां

 तक  डा०  डे  के  मामले  का  सम्बन्ध  विभिन्न  बातों  की  जांच  करने  के  पश्चात  यह  निष्कर्ष

 निकला  कि  डा०  डे  का  मामला  अनचित  था  ।  हमने  मामला  विधि  मंत्रालय  को  सौंप  दिया

 है  और  उससे  पूछा  है  कि  इस  मामले  में  हम  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  कर  सकते

 विधि  मंत्रालय  का  कहना  &  fe  नियुक्ति  अवैध  तो  नहीं  किन्तु  अनुचित ढंग  से  की

 हटाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  ।  यदि गई  है
 ।

 इसलिए  हम  उन्हें  पद  से
 तो  वह  न्यायालय  में  जा  सकते  थे  और  तब  फैसला  सरकार  के हम  कोई  कार्यवाही

 विरुद्ध  होता  ।  अत  यह  प्रश्न  नहीं  है  कि  हमने  सिफारिश  स्वीकार  नहीं  की  ।  चुंकि  नियुक्ति

 वैध  हैं  इस  बारे  में  नहीं  किया  सकता  था
 ।

 जहां  तक  भारतीय  कृषि

 संधान  परिषद  की  अनुसंधान  संबंधी  गतिविधियों  का  प्रश्न  समिति  ने  डा०  शाह  द्वारा

 उल्लिखित  बातों  संबंधी  मामला  परामशंदाताओं  के  एक  पैनल  को  सौंप  दिया  है  ।

 परामर्शदाताओं के  पैनल  ने  इन  मामलों  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  है  और  चावल

 आलू  के  संबंध  में  आरोप  सिद्ध  नहीं  हो  सके
 ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  शरबती  सोनारा  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया  ।  शरबती

 सोनारा  डा०

 कुछ

 स्वामीनाथन  और  डा०  वर्गीस  द्वारा  मूल  सोनारा  64  पौधें  से  तैयार
 किया

 गया  था  ।  उस  समय  1967  में  ऐसा  पाया  गया  कि  इसमें  4.61  प्रतिशत  लाइसिल  है
 ।

 इसके  पचास  एक  भाषण  के  दौरान  डा०  स्वामीनाथन  ने  कहा  था  कि  हमने  ag  की  vat

 किस्म  विकसित  की  है  जिसमें  4.61  प्रतिशत  लाईसिल  विश्व  के  अन्य  भागों  में  लोगों

 द्वारा  इसकी  प्रयोगशाला  में  जांच  की  गई  और  यह  पता  लगा  कि  इसमें  लाइसिन  की  मात्रा

 इतनी  अधिक  नहीं  अपितु  इसमें  प्रोटीन  की  मात्रा  अधिक  ऐसा  ग़लती  से  हुआ
 ।

 इसके
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 Statement  Re:  Death  of  two  C.1.T.U.  November  29,  1973

 Workers in  Raniganj  on  26-11-73

 (att  फखरुद्दीन  अली

 लिए  हम  *डा०  स्वामीनाथन  पर  दोष  नहीं  डाल  सकते  ।  कृषि  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में  उनकी

 गिनती  बड़े  वैज्ञानिकों  से  होती  उन्होंने  कृषि  विकास  के  लिए  मूल्यवान  कार्य  किया  है  ।

 सदस्यों  को  उनके  बारे  में  कुछ  भी  एसा  नहीं  कहना  चाहिए  जो  from  a

 शो  समर  गह  क्या  यह  सच  नहीं  कि  उनकी  कार्य  प्रणाली  से  एक  ऐसी

 उत्पन्न  हो  जसा  कि  समिति  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  कि  सारे  क्षेत्र  में  इससे

 के  विश्वास  को  धक्का  पहुंचा  है
 ?

 श्री  छखरुद्दोन  अली  अहमद  :

 इस  समिति  जिसने  कि  सभी  पहलुओं  का  गम्भीरता से  अध्ययन  किया  कहीं  भी  नहीं  कहा  कि  .
 )

 श्री  समर  गह
 **

 शी  फखरुद्दोन मली  अहमद  :  सरकार  यह  अनुभव  करती  है  कि  कृषि  वैज्ञानिकों  और

 अन्य  ्  के  qa  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  ।  बतन  आयोग  द्वारा  जा
 वेतनमान  अन्य  वैज्ञानिकों  के  लिए  नियत  किए  जाएंगे  वही  कृषि  वैज्ञानिकों  को  भी  दिए  जाएंगे

 समिति  ने  अन्य  कई  बातों  के  संबंध  में  एक  शिकायत  कक्ष  खोलने  की  सिफारिश  की  है

 हम  एक  एसा  कक्ष  खोल  रहे  हैं  जिससे  आशा  है  कि  कनिष्ट  वैज्ञानिकों  तथा  अन्य  वैज्ञानिकों
 की  बहुत  सी  शिकायतें  दूर  हो  सकेंगी  ।  प्रति  वर्ष  उनके  कायें  का  मूल्यांकन  जाएगा
 और  उसी  आधार  पर  उनकी  पदोन्नति  की  जाएगी  ।  यहीं  कुछ  कदम  हमने  उठाए  हैं  ।

 26  1973.  को  रानीगंज में

 ह्य

 सी०
 Ao

 टी०  यू०  के  कार्यकर्त्ताओं  की

 मृत्यु के
 बारे

 में
 वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  DEATH  OF  TWO  C.I1.T.U.  WORKES  IN  RANIGANJ  ON  26-11-73

 गह  मंत्रालय तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार

 aft  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  इस  मामले

 का  संबंध  ऐसे  राज्य  से  है  जहांकि  लोकप्रिय  सरकार  यह  कानन  व्यवस्था का  प्रश्न

 कानून  और  व्यवस्था  केन्द्र  का  विषय  नहीं  है
 ।

 यह  राज्य
 की

 विषय-सुची  के  अन्तगंत

 आता  है
 ।
 मंत्री  महोदय  यह  वक्तव्य  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  यहां  का  प्रशासन  लोकप्रिय  सरकार

 के  हाथ  ह  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था का  प्रश्न  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  सभा-पटल
 qc  रख  ।

 sty  राम  निवास  मिर्धा  म
 वक्तव्य  सभा-पटल  पर  रखता  हू  |

 ननका ्य वाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  गया  |

 Not  recorded
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 8  1895  26  नवम्बर  1973  को  रानीगंज  में  सी  oFTEo  ०यु०
 के  दो

 कार्यकर्ताओं  की  मृत्यु  के  बारे  में  वक्तव्य

 वब ते ब्य

 राज्य  सरकार  द्वारा
 भेजी

 गई  सुचना
 के

 अनुसार  स्कूल  की  वार्षिक
 परीक्षा  मे  dot  मले  ्र  मीट  द्वार  को  जी  रेने  ए  राम  nee  भर

 र

 स्क  eee

 रानीगंज  में  26  नवम्बर  1973  को  दिन  के  लगभग  2  बज  कर  30  मिनट पर  झगड़ा

 प्रारम्भ  हुआ  था  ।  एक  व्यक्ति  निहार  गोस्वामी  को  छुरा  घोंप  दिया  गया  और  अस्पताल

 ले  जाते  समय  वह  मर  गया  था  ।  यह  बताया  गया  कि  वह  स्थानीय  इंटक के  नेता

 सीतल  गोस्वामी  का  चचेरा  भाई  था  ।  मालूम  पड़ता  है  कि  निहार  गोस्वामी  की  मृत्य  से

 उसके  कुछ  संबंधी  और  अन्य  मिलन  क्रोध  से  भड़क  उठें  बंगाल  पेपर

 के  अन्दर  घुसे
 थ  ।

 झगड़े  में  मोहम्मद
 ao

 सेन  तथा
 रवीनेश्वर

 जो
 सभी  ato  आई०

 टी०
 यू०  के  सदस्य  बताये  जाते  घायल  हुए

 ।
 मनसूर  तथा  आर

 सेन  मर  गये  ।  मिल  के  कल्याण  अधिकारी  समेत  घायल  व्यक्तियों  को  अस्पताल

 गया

 ।

 यह  भी  मालूम  हुआ  है  बाद  में  सी०
 आई०

 टी०  यू०  समर्थकों  ने  बदला  लेने
 के  लिए  उसी

 दिन  ad  5  बजे  इंटक के  नेता  गणेश  बारी  पर  पलपारा  थाना

 गंज  पर  आक्रमण  किया  ।  इन  वारदातों  को  देखते  हुए  बंगाल  पेपर  मिल  प्रबन्ध  ने  फैक्टरी

 में  उसी  दिन  10  at
 रात  से  ताला  बन्दी  घोषित  कर  दी

 ।
 निहार  गोस्वामी  की  मृत्यु

 पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  149/148/ 302  के  अन्तर्गत  मामला  तथा

 मनसूर  की  मृत्यु  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  148/  149/  326/  307/  302/  448/  49
 2

 के  अन्तर्गत  दूसरा  मामला  चलाया  गया
 ।  27

 नवम्बर
 1973

 को
 15  ~  ~~

 किए  गये  थे
 अदकयालूललययलकयामवकणियनियान

 तत्पदचात्‌
 लोक  सभा  30  1973/9  1895(  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then
 adjourned

 till  Eleven  of  the  Glock  on  Friday,  the  30th  November,

 1973/Agrakayana  9,  1895  (Saka).
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